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 £
 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हु  Q

 [  श्रेय  महोदय  पीठासीन  हुए  |

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 पंजाब  में  सीमांकन

 pre. बी

 श्री  बंसल

 श्री  राम  कृष्ण

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  संविधान  के  संशोधन  के  फलस्वरूप  जिसमें

 अरन्य  बातों  के  साथ-साथ  राज्य  में  दो  प्रदेशों  के  बनने  की  व्यवस्था  की  गई  पंजाब  के  दो  प्रदेशों  की

 सीमाओं  के  अरकते  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय में  मंत्री  (  श्री  दातार )
 :  गृह-कार्य  मंत्री  ने  इस  मामले  पर  चर्चा

 करने  के  लिये  कभी  हाल  में  wage  पंजाब  तथा  पेप्सू  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों  तथा  तत्सम्बन्धी

 प्राय  हितों  के  प्रतिनिधियों का  एक  सम्मेलन  किया  था  ।  सम्मेलन  नें  इस  sed  पर  विचार  करने  के  लिये

 छः  व्यक्तियों  की  एक  समिति  नियुक्त  की  ।  समिति  ने  भ्र पना  प्र  निवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ।  मामला

 विचाराधीन है  ।

 श्री  बंसल  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  इस  समय  निर्वाचन क्षेत्रों  के  परिसीमन

 का  कोय  हो  रहा  है  ।  सरकार  इन  दोनों  प्रदेशों  के  बीच  की  सामानों को  अंकित  करने  के  प्रशन  का निर्णय

 करने  में  कितना  समय  लेंगी  ?

 श्री  दातार  सरकार  शरीक  समय  नहीं  लेगी  ।  वह  यथासम्भव दी  निर्णय  करेगी  ।

 tat  बंसल  :  afar  जिसे  सीमांकन  कार्य  करते  समय  शझपनाया  यथा

 ial  14
 थाना  ,  तहसील  अथवा  जिला  इस  सम्बन्ध  में  प्रतिवेदन  में  समिति  का  क्या

 श्री  दातार  :  प्रतिवेदन  में  इस  सम्बन्ध  में  विचार  किया  गया  किन्तु  उसे  इस  स्थिति

 में  बतान  अथवा  उस  पर  चर्चा  करना  उपयुक्त  नहीं  ह्
 TIT oul  q |  |

 मूल  में  ।

 VFR
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 श्री  हेमा  :  क्या  सरकार  को  यह  बात  ज्ञात  हैं  कि  इस  काम  में  विलम्ब  होने  के  कारण  केवल

 पंजाब  का  ही  परिसीमन  अ्रपित  sir  राज्य  के  भी  परिसीमन  में  विलम्ब हो  रहा  है  ?
 यदि

 तो  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  कर  रही है  ?

 श्री  दातार  यह  मामला  पंजाब  से  सम्बन्धित है  ।  यथासम्भव इस  सम्बन्ध  में  जर्दी  निर्णय

 करने का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  |  अन्य  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  मुझे  माननीय  सदस्य  द्वारा  कही  हुई

 बात  ज्ञात  नहीं  है  ।

 fat  बंसल  :  क्या  माननीय  मंत्री  को  ज्ञात है  कि  परिसीमन  aa  अन्तिम  परिसीमन

 तब  तक  नहीं  कर  सकता  जब  तक  कि  समस्त  राज्यों  का  परिसीमन  न  हो  जायें  ?  श्री  हेडा के  कहनें

 का  यही  तात्पर्य  था कि  इस  सीमांकन  के  कारण  पंजाब  के  परिसीमन  में  जो  विलम्ब  इसके  कारण

 उक्त  झ्रायोग  अरन्य  राज्यों  के  सम्बन्ध में  भी  निर्वाचन-क्षेत्र  का  परिसीमन आदेश  प्रकाशित  नहीं कर

 सकेगा

 श्री  दातार  :  पंजाब के  प्रश्न  पर  विचार  करते  समय  सरकार  इस  बात को  भी  ध्यान  में

 रखेगी  ।

 श्री  बी०  एस०  aft  :  क्या  माननीय  मंत्री  को  यह  ज्ञात  है  कि  विभिन्न  राज्यों  में  समझौता

 इस  कारण  नहीं  हो  सका  कि  वे  यह  बात  तय॑  नहीं  कर  सके  कि  इकाई  के  रूप  में  गांव  को  इकाई  साना

 जाय  झ्रथवा  तहसील को  ।  इसलिये  क्या  यह  अच्छा  नहीं  होगा  कि  केन्द्र  द्वारा  गांव  waar  तहसील को

 इकाई  निश्चित कर  दिया  जाय  ?  इससे  समझौता  होना  भ्रमित  सरल  होगा  |

 श्री  दातार  मैं  यह  बताना चाहता  हूं  कि  यह  बात  केवल  पंजाब  से  सम्बन्धित है  जहां  कि  दो

 क्षेत्रों  की  स्थापना  करनी  है  ।  यह  aa  राज्यों  से  सम्बन्धित  नही ंहै  ।  माननीय सदस्य  ने  जो  कुछ  भी

 सुझाया  है  उस  पर  सरकार  यथासम्भव  शीघ्र  निर्णय  कर  रही है  ।

 gar  सिह  यह  सुझाव दिया  गया  है  कि  परिसीमन  समस्त  राज्यों  के

 सम्बन्ध में  एक  ही  सम  समय  कौर  एक  साथ  wa  निर्णय  घोषित  करेगी  इसलिये एक  प्रदेश  का

 सीमांकन  war  राज्यों  के  परिसीमन को  भी  प्रभावित  करेंगा  ।  इसलिये पंजाब  का  परिसीमन  अधिक

 दिव्यता  से  करने  की  श्रावस्यकता है  क्योंकि  अन्य  राज्यों  का भी  परिसीमन किया  जाना  है  क्या

 ऐसी  स्थिति  में  सरकार  after  निर्णय  करने  की  आवश्यकता  अनुभव  करेगी  क्योंकि  परिसीमन  आयोग

 ने  कहा  हैं  कि  वह  निर्णय  होने की  घोषणा  तक  आगे  प्रतीक्षा  नहीं  कर  सकता है
 ।  यदि  प्रदेशों

 का

 सीमांकन  होने  की  घोषणा  के  पूर्व  उनका  निर्णय  घोषित  हो  जाय  तो  इससे  इन  दोनों  प्रदेशों  के  निवासियों

 की  oral  पर
 प्रतिकूल  प्रभाव  डाल  सकता  है

 ?

 श्री  दातार  :  सरकार  इस  प्रश्न  के  शीघ्र  निर्णय  करने  की  आवश्यकता  समझती  है  |

 लक्का दीव  द्वीप  समूह  को  जहाजी  सेवा

 श्री  उत्तर  द  दामोदरन  :

 {  श्री  त०  qo  विपुल  राव  :

 क्या  गृह-कार्य मंत्री  ३१  १९५६  को  पूछे  गये  तारांकित  set  संख्या  ५३३ के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  तब  से  लक का दीव द्वीप  समूह  कौर  भारत  के  बीच  सीधी  जहाजी  सेवा  प्रारम्भ

 करने  के  लिये  व्यवस्था  कर  ली  गई

 faa  sat में  ।
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ।

 यह  सेवा  कब  तक  प्रारम्भ  की  कौर

 ae  जहाज  कितनी  बार  चला  करेगा  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  नहीं  ।

 एक  जहाजी  समवाय  द्वारा  प्रस्थापित  शर्तों  पर  विचार  किया  जा  रहा  हैं
 ।

 वार्ता  समाप्त  होते  ही  सेवा  प्रारम्भ  की  जायेगी  ।'

 वर्ष  के  ग्रा  महीनों के  भ्रच्छे  मौसम  में  अक्तूबर  से  मई  द्वीप  समूह

 की  परिक्रमा  करने  के  प्रत्येक  मास  में  ग्यारह  दिन  जहाज  चलाने  का  विचार है  ।

 श्री  बि ६  प०  दामोदरन :  कया इन  द्वीप  समूहों  की  जो  कि  अरब  केन्द्रीय  नियन्त्रण  के  अधीन

 झा  गये  पिछड़ी  अवस्था  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तथा  लक्का दीव  द्वीप  समूह  तथा  श्रभीनदिवी  को

 भारत  से  मिलाने  वाली  जहाजी  सेवा  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  कम
 से

 कम  विलम्ब  से  जहाजी  जारी  करने  का  प्रयत्न  करेंगी ?

 श्री  दातार  जी  सरकार  को  यह  ज्ञात  है  कौर  वह  इसे  यथासम्भव  ae  प्रारम्भ  करने

 का  प्रयत्न कर  रहे  हैं  ।

 श्री  नछत्तर  पृ०  दामोदरन  प्रस्तावित  जहाजी  सेवा  से  कितने  द्वीपों  को  लाभ  पहुंचेगा
 ?

 fat  दातार  :  दस  द्वीपों  को  वहां  कुल  उन्नीस  द्वीप  समूह  हैं  जिन  में  से  दस  में  आबादी  है--को

 लाभ  पहुंचेगा  तथा  प्रत्येक  महीने  में  एक  द्वीप  पर  लें  जाने का  विचार है  ।

 पिछड़े  वर्गों  की  car  निर्धारण  सम्बन्धी  संगठन

 श्री  पचो  :

 श्री  म०  कृष्ण
 Hews.

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  पिछड़े वर्गों  की  प्रगति  के  कार्य  के  सम्बन्ध  में  जांच-पड़ताल करने  के
 लिय  he  तय  निर्धारण  संगठन  स्थापित  «करने  का  विचार  कर

 रही

 किस  प्रकार  की  कौर

 (#)  उसके  क्या  कार्य  होंगे  ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  (  श्री  दातार  )  :  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता

 है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  २,  श्रतुबन्ध  संख्या  १६  ]

 गिडवानी  :  विवरण  में  यह  कहा  गया  है  कि  संगठन  में  प्रधान  कार्यालय  में  एक  विशेष

 कार्याधिकारी  att  ated से  प्रत्येक  राज्य के  लिये  एक  पदाधिकारी  के  हिसाब  स ेक्षेत्र  पदाधिकारियों

 के
 रूप

 में  सोलह  सहायक  aa  होंगे  जिन  में  सात  प्रादेशिक  सहायक  आयुक्त भी  हैं  ।
 क्या

 मैं
 जान

 सकता हूं
 कि

 इस  संगठन  पर  वार्षिक  व्यय  कितना होगा  ?

 श्री  दातार  :  इसका  हिसाब  sit  किया जा  रहा  है  ।

 श्री  गिडवानी  :
 विवरण  में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  संगठन  का  मुख्य  कृत्य  गृह-कार्य  मंत्रालय  को

 संसाधनों  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  विभिन्न  योजनाओं  पर  प्र विस्तारित  कर्मचारी वर्ग  की  पर्याप्तता
 अ

 अंग्रेजी में  ।
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 के  सम्बन्ध में  प्रतिवेदित  करना होगा  ।  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सभी  राज्यों  ने  योजना  को

 कार्यान्वित  करना  कौर  सहयोग  देना  स्वीकार  किया  है  ?

 श्री  दातार
 :  इस  योजना  का  परिपालन  राज्य  सरकारों के  सहयोजन  से  करना

 हम  राज्य  सरकारों  को  अनुदान  दे  रहे  हैं  क्योंकि  यह  योजना  उनके  लिये  भी  लाभकारी  होगी  इसलिये

 इसे  क्रियान्वित  करने में  उनकी  रुचि  है  ।

 श्री  गिडवानी  :  विवरण  में  भ्र ग्रे तर  यह  कहा  गया  है  कि  उन  योजनाश्रों  के  सम्बन्ध में  जिन  में

 जन-सहयोग  अन्त ग्रस्त  संगठन  का  यह  सुनिश्चित  करना  एक  कृत्य  होगा  कि  इस  प्रकार  का  सहयोग

 पर्याप्त  मात्रा  में  मिल  रहा  है  ।  क्या मैं  जान  सकता हूं  कि  कया  सरकार  ने  इस  प्रकार  के  सहयोग  के  लियें

 कोई  कोई  योजना  या  कोई  उपाय  निर्धारित  किया  है  ?

 शी  दातार  सरकार  यही  तो  राज्य  सरकारों  के  परामर्श से  कर  रही  है  ।  स्वयं  अपनी

 अ्रगभ्माई ष्  में  या  केन्द्रीय  सरका
 र  द्वारा  परिचालित  योजनायें  के  रूप  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  कई  योजनाओं

 को  कार्यान्वित  किया  जाता है  |  इसलिये  कुछ  सिद्धान्त  उद्धिकसित  किये  जा  रहे  हैं  जिन  के  आधार  पर

 यह  नई  योजना  क्रियान्वित  होगी  |

 श्री  गिडवानी  :  जन-सहयोग  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  क्या  है  ?

 श्री  दातार  जन-सहयोग  का  प्रश्न भी  उत्पन्न  होगा a  वहां  यह  पदाधिकारी प्रौढ़  क्षेत्र

 पदाधिकारी  भी  इसकी  क्रियान्विति  में  राज्य  सरकार  के  लिये  उपयोगी  होंगे  ।

 hand  श्री
 to  ao  मुनि स्वामी  :

 इन  क्षेत्र  पदाधिकारियों  के  लिये  क्या  वेतन-क्रम  नियत  किये

 गये

 श्री  दातार  यह  प्रदान  विचाराधीन  परन्तु  मैं  यह  बता  दूं  कि
 सम्भवतः  उनका  वेतन

 एक  सहायक  आयुक्त  जितना ही  क्योंकि  वे  बैसे  ही  पद  पर  काम  करेंगे
 ।

 शनी  ब०  स०  मूर्ति  कया मैं  जान  सकता  हूं  किशन-सहयोग  प्राप्त
 करने  के  लिये  इन  क्षेत्र

 पदाधिकारियों  की  सहायता  के  सम्बन्ध  में  प्रादेशिक  समितियां  या  राज्य  समितियां  नियुक्त  की  जायेंगी  ?

 श्री  दातार  क्षत्र  राज्य  सरकारों  र  उनके  पदाधिकारियों  से  अधिक

 प्रत्यक्ष  रीति  से  व्यवहार  करेगा  ।  जहां  कहीं  ये  समितियां  पहले  से  नहीं  हैं  वहां  इन्हें  बनाना  राज्य

 सरकारों का  काम  है

 फ्रांसीसी  मुद्रा

 1२४५०.  श्री  कृष्णाचार्य  जोशी  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे :

 भूतपूर्व॑  फ्रांसीसी  भारत  की  बस्तियों  में  जो ||  भगा  फ्रांसीसी  मुद्रा  चालू  क्या  उसे

 qua:  वापिस ले  लिया  गया  शर

 ३१  १९५६  तक  फ़ांसी सी  मुद्रा  के
 विनिमय  में  कुल  कितनी  कीमत  की

 भारतीय  wat  निर्गमित  की  गई  थी  ?

 उपमंत्री  ब०
 :  हां  ।

 ३७,  १४,  5o8€  रुपये
 |

 श्री  कृष्णाचार्य  मोदी  क्या मैं  जान  सकता  हुं
 कि  कुल  कितनी

 कीमत  की  फ्रांसीसी  मुद्रा

 वापिस ली  गई  थी  ?

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 fat  ब०  राठ  भगत  :  कुल  ३७,५८,  १०८  रुपये  की  कीमत  की  फ्रांसीसी
 मुद्रा  वापिस

 ली

 गई  थी  ।

 श्री  कृष्णा चा ये  जोशी  :  क्या मैं  जान  सकता  हूं  कि  कया

 छोटे
 सिक्के

 भी  वापिस  ले  लियें
 गये

 हैं  या
 वें  अभी  तक  परिचालित हैं  ?

 श्री  ब०  रा०  भगत  :  मुद्रा  में  सिक्के  भी  सम्मिलित  होते  हैं  |

 श्री  दीर स्वा सी
 :  क्या मैँ  जान  सकता  हूं  कि  यह  योजना  निर्धनता

 के
 भ्राता  चाहे

 गुणावगुण  कुछ  ही  निर्धन  विद्यार्थियों  की  कहां  तक  सहायता  करेगी  ?

 प्रिय  महोदय  :  इस  प्रदान  से  यहं  बात  कैसे  उत्पन्न  होती है  ?

 मेट्रिक  परीक्षा  उपरान्त  योग्यता  छात्र-वृत्तियां

 श्री  कृष्णाचया  मोदी  :

 |
 [  श्री  aaa  सिंह :

 |  प्री  डाभी  :

 |  डा०  राम  सुभग  सिंह  :

 TEQYE,  <  शमी  वीर  स्वामी  :

 |  श्री  गिडवानी :

 |  श्री  वोडयार :

 नेत्र प०  दामोदरन

 कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 भारत  में  मैट्रिक  परीक्षा  उपरान्त  श्रध्ययन  के  लियें  योग्यता  छात्र-वृत्तियां  प्रदान  करने

 से  सम्बन्धित  योजना  की  क्रियान्विति  में  कया  प्रगति  की  गई

 PEUS-UY  वर्ष  के  लिये  दी  गई  छात्र-वृत्तियों  की  संख्या  कितनी  है
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  म०  मो०  :  श्रावेदन-पत्र  आमंत्रित  किये गये  हैं  |

 अभी  तक  कोई  नही ं।

 श्री  कृष्णा चाय  जोशी  :  इन  छात्र-वृत्तियों  के  लिये  कुल  कितनी  राशि  उपबन्धित  की  गई  है
 ?

 डा०  ० हु५  मो०  दास  :  चालू  वर्ष  PEUg-UYO  की  भ्र वधि  में  ४००  छात्र-वृत्तियों  के  लिये

 ब्लाक  उपबन्ध  2,9%,000  रुपये है  |

 कृष्णा चाय जो दी मोदी  :  क्या  किसी  विशिष्ट  वर्ग  को  कोई  विशेष  रियायत  दी  गई  है  ?

 म०  मो ०  दास  :  उम्मीदवारों  का  ्  करते  समय  केवल  प्राविधिक  पाठ्य-क्रमों

 के  लिये  श्रमिकों  के  बच्चों  के  विशिष्ट  दावों  पर  ही  विशेष  ध्यान  दिया  जायगा  ॥

 श्री  वीरस्वासी  :  क्या  मैं  जान  सकता  हुं  कि  योग्यता  के  सम्बन्ध  किसी  प्रकार  का  कोई  विचार

 किये  बिना  यह  योजना  निर्धनता  के  भ्राता  पर  निर्धन  विद्यार्थियों  की  किस  प्रकार  सहायता  करेगी  ?

 स०  सौ  दास  :  छात्र-वृत्तियां  देते  समय  दो  बातों  पर  विचार  किया  जाता  है--निर्धनता

 प्र  केवल  निर्धनता  ही  पर्याप्त  नहीं  होगी  ।

 श्री  to  कु०  मेल  :  सामान्यतया  मैट्रिक के  परिणाम  मई  या  जून  तक  प्रकाशित  हो  जाते  हैं  ।

 क्या  सरकार  यह  बताने  की  कृपा  करेगी  कि  छात्र-वृत्तियों  के  लिये  उन्होंने  श्रावेदन-पत्र  कब  श्रामंत्रित

 किये थे  ?

 मूल  भ्रंग्रेजी
 में  ।
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 Ao  सो ०  दास  :  छात्र-वृत्तियां देने  की  यह  योजना  केवल  चाल  वर्ष  में  ही  प्रारम्भ  की  गई

 छात्र-वृत्तियों  की  मंजूरी  देर  से  दी  गई  थी  कौर  राज्य  सरकारों  से  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 पत्र  प्राप्त  करने  की  शभ्रन्तिम  तिथि  १७  १९५६  है  ।

 tat  स०  कुछ्  मैंने  पूछा था
 कि  श्रीचंदन-पत्र

 कब  आमंत्रित किये  गये  थे  ।

 ११  eus  को  झ्रावेदन-पत्र  भ्रामंत्रित  किये  गये  थे  । डा०  Ho  मो ०  दास

 श्री  ब०  स०  मूरती  :  क्या मैं  जान  सकता  हूं  कि  योग्यता  के  प्रश्न  का  निर्णय  किस  प्रकार

 गर  कौन  करेगा  ?  क्या  कोई  नई  परीक्षा  होगी  ?

 स०  मो०  दास  :  योग्यता  की  निर्णय  विश्वविद्यालय  परीक्षा  परिणामों से  किया  जायेगा  ।

 श्री  नेत्र प०
 दामोदरन  :

 क्या  मैं  जान
 सकता

 हूं  कि  इन  छात्र-वृत्तियों के  मामले  में  अनुसूचित

 जातियों  तथा  पिछड़े  हुए  वर्गों  के  लिये  क्या  कोई  seater  सुरक्षित  किया गया  है  ?

 म०  मो०  दास  अनुसूचित  तथा  पिछड़े  हुए  वर्गों  के  लिये  एक  पृथक्‌  छात्र-वृत्ति  है  ।

 tat  गिडवानी  :  चुनाव  का  ढंग  क्या  होगा  ?

 गंडा०  मठ  सो ०  दास
 :

 प्रत्येक  राज्य
 को  जनसंख्या के  पर  छात्र-वृत्तियां  दी  जाती हैं

 ।

 ag  विशिष्ट  राज्य  सरकार  सभी  श्रीचंदन-पत्रों  को  एकत्रित  करेंगी  शौर  सहयोजित  करेगी  शौर

 उस  विशिष्ट  राज्य  को  afer  छात्र-वृत्तियों  की  संख्या
 के

 तीन  गुना  को
 केन्द्रीय  सरकार  के

 पास

 भेजेगी  ।  केन्द्रीय  सरकार  एक  समिति  नियुक्त  करेगी  जो  अन्तिम  चुनाव  करेगी  |

 श्री  हेमा
 :  seq  यह  है  कि  कया  अन्तत  विद्यार्थी  की  योग्यता  को  देखा  जायगा  या  समिति

 के  पदाधिकारियों  के  विवेक

 स०  मो०  दास  :  विवेक  का  प्रश्न नहीं  यदि  विद्यार्थी  के  पिता  या  संरक्षक के  पास

 काफी
 धन  है

 तो
 विद्यार्थी

 इस
 छात्र-वृत्ति  का  पात्र  नहीं  हो  सकता  उस

 मामलें
 में  वह  सरकार से

 इस  बात  का  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  करेंगा  कि  वह  एक  अच्छा  विद्यार्थी  है  ।

 श्रीसती  कमलेन्दुमति  शाह  :  क्या मैं  जान  सकती  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश के  चार  पहाड़ी  जिलों

 के  स्टुडेंट्स  को  कोई  स्कालरशिप्स  दिये  गये  हैं  कौर  खास  तौर  से  टिहरी-गढ़वाल  के  स्टुडेंट्स  क्योंकि

 मैं  समझती  हूं  कि  उनको  कोई  स्कालरशिप  नहीं  मिल  रहे  हैं  ।

 म०  मो०  दास  :  जहां तक  उत्तर  प्रदेश  का  सम्बन्ध  हैं  उत्तर  प्रदेश
 की  जनसंख्या  के

 अ्रनुसार  छात्र-वृत्तियां  बांदी  जायेंगी  ।  हम  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  भ्रावेदन-पत्र  प्राप्त  करेंगे  ।

 नेपा  का  समाचारपत्र के  कागज  का  कारखाना

 fat  रा०  प्र०
 1२४५४

 "att  विश्व  नाथ  राय  :

 क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 PEXY-AR  की
 wafer  में  मध्य  प्रदेश

 की  नेपानगर  समाचारपत्र  के  कागज
 के  कारखाने

 का  कुल  उत्पादन  क्या

 यदि  कारखाने  में  पूर्ण  रूप  से  प्रभी  उत्पादन  are नहीं  हुआ  है  तो  कब  तक een ee

 अंग्रेजी  में  ।
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 देश  में  साक्षरता के  फैलाव  के  कारण  मांग में  वृद्धि  को  देखते  हुए  भारत
 समाचारपत्र

 के  कागज  के  उत्पादन  में  कब  तक  शिवराम-निर्भर हो  कौर

 PEYY—NE  की  अवधि में  विदेशों  से  किस  प्रकार  का  कुल  कितना  अखबारी

 कागज  मंगवाया गया  था  ?

 भारी  उद्योग  मंत्री  स०  स०  QXYX ST I टन  ।

 विंमान  परिस्थितियों  के  अधीन  तथा  मशीनरी  कौर  उपकरण की  क्षमता  के  अनुसार

 उत्पादन  पहिले  ही  ६०  टन  प्रति  दिन के  अधिकतम स्तर  तक  पहुंच  चुका  है  ।  हे  कि  अगले  वर्ष

 मुद्दे
 के  सन् यन्त्र  में  कुछ  पुनःव्यवस्थापन के  पूरा  होने  पर  उत्पादन  प्रति  दिन  १००  टन  के  स्तर

 ३०,०००  टन  प्रतिवर्ष  तक  जा  पहुंचेगा |

 तथा  सभा-पटल पर  एक  विवरण  रखा  जाता है  जिस में  १९५५-५६  ae  में

 विदेशों  से  मंगवाये  गये  भ्रखबारी  कागज  की  मात्रा  दी  गई  है  ।  |  देखिये  परिशिष्ट 2,

 अनुबन्ध  संख्या  Yo]  |  जहां तक  कागज  की  किस्म का  सम्बन्ध  है  सामान्यतया ऐसे  अखबारी  कागज

 का  आयात  किया  जाता  है  जो  यांत्रिक  लकड़ी  के  गदे  से  तेयार  किया  गया  जिसमें  १०  प्रतिशत से

 कम  रेशा  न  हो  ।  इस  समय  अखबारी  कागज  को  हमारी  वार्षिक  श्राववयकता  लगभग  so  सें  €  ०

 हजार  टन  हे  कौर  AAMT  है  कि  १६६०  ६१  तक  यह  बढ़  कर  १,२०,००० से  2,000,000  टन  हो  जायेंगी  ।

 इसलिये  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  विकास  निगम  दा कर नगर  (  में  अखबारी  कागज  का  एक

 कारखाना  स्थापित  कर  रहा  हे  जिस  की  वार्षिक  क्षमता  ३०,००० टन  होगी  ।  गेंदा  की  श्रावव्यकताश्रों

 गे  पूरा  करने  के  लिये  अतिरिक्त  क्षमता  के  सम्बन्ध  में  अग्रेतर  कार्यवाहियां  की  जा  रही  हैं  ।

 श्री  रा०  प्र०  :  कया  नेपानगर
 कारखाने  में  पिछलें ag  की  तलना  में  प्रति मास  उत्पादन

 में  कोई  वृद्धि  हुई  है
 ?

 श्री fo  म०  :  हां
 ।

 पिछले  वर्ष  उत्पादन  क्षमता  ३,६५५  टन  १२  टन  प्रति

 दिन  थी  wa  यह  ६०  टन  प्रति  दिन  है  ।

 श्री  प्र०  गर्ग
 :  सरकार  ने  देश

 की
 आ्रावइ्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिये  श्रखबारी  कागज

 के  आयात  के  सम्बन्ध में  कुल
 कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्चे की  है  ?

 शी  Ho  स०  दाह  १९५६  में  ६,६५,००,०००  रुपये |

 श्री  भक्त  दर्शन  :  कई  वर्षों से  यह  चर्चा  चल  रही है  कि  अखबारी  कागज  की  कमी  को

 दूर करने  के  लिये  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  तथा  हिमाचल  प्रदेश  की  सरकार  ने  कुछ  प्रोपोज
 भेजे

 जिन में  अखबारी  कागज  बनाने के  लिये  कारखाने  स्थापित  करने  के  लिये  सुझाव  दिये  nha  |

 बया  मैं  जान  सकता  हं  कि  उनके  बारें  में  कया  प्रगति  हुई  है
 ?

 श्री  स०  साठ  शाह  ऐसी  कोई  इत्तिला  हमारे  पास  नहीं  हम
 जो

 कोशिश  कर  रहे  हैं  उसके

 बार  प्रश्न  अपन  उत्तर  में  बता  दिया  है  ।  हम  एक  रखाना  पब्लिक  सैक्टर  में  खोलने जा  रहे  हें  अगौर

 एडिशनल  कैपेसिटी
 fete

 करने  कीं  कोशिश  भी  कर  रहे  ह  |

 fat  बोस  :  कया यह  मालूम  करने  के  लिये  कोई  अनुसन्धान
 कार्य  किया  गया

 है  कि  कागज

 तैयार करने  के  लिये  अपेक्षित बांस  सनौर  विभिन्न  प्रकार
 की  घास  ante

 जैसा
 कच्चा

 माल  देश  में  कहां

 हू

 मूल  प्रंग्रेजी  में
 ।
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 श्री lo  स०  वन  महा  निरीक्षक के  सभापतित्व  के  wit  पहिले  से  ही  एक

 समिति  नियत  की  जा  चुकी  है  att  उसके  प्रतिवेदन  की प्रतीक्षा हैं  ।  जहां  तक  अ्रखबारी  कागज  का

 सम्बन्ध  जर्मनी  में  इसे  गन्ने  की  खोई  से  तैयार  करने  की  नई  विधि  मालूम  की  गई  है  ।

 श्री  ति०  स०  शम ०  चेट्टियार  :  अखबारी  कागज
 के

 सम्बन्ध
 में

 देश
 को  झ्रात्म-निर्भर  बनाने

 के  लिये  अन्य
 स्थानों

 पर  भी  कुछ  कारखाने  स्थापित  करने  होंगें  ।  क्या  मद्रास  राज्य  में  बवानी सागर

 स्थान  पर  कोई  कारखाना  स्थापित  करने  की प्रस्थापना है  ?

 श्री  म०  म०  दाह  मैं  बता  चुका हूं  कि  इस  समय  दा कर नगर  में  एक  कारखाना  स्थापित

 किया जा  रहा  है
 ।

 wea  कारखानों  के  लियें  स्थानों  को  नहीं  चुना  गया  है  ।

 श्री  बेलायुधन  :  क्या  eat  कागज  के  लिये  कच्ची  सामग्री  की  प्राप्यता  के  सम्बन्ध में

 त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  में  कोई  अनुसन्धान  या  गवेषणा  की  गई  है  ?

 श्री  स०  Ho  काह  :
 मैँ  बता  चुका  हं  कि  वन  महा  निरीक्षक  के  सभापतित्व  में  समिति

 समस्त  बात
 का

 कर  रही  है  जिस  में  ्रावनकोर-कोचीन राज्य  में  कच्ची  सामग्री  की

 बात  भी  है  ।  अगले  तीन  महीनों  के  भीतर  ही  उनके  प्रतिवेदन  को  सभा  के  समक्ष  रख  दिया  जायेंगी  ।

 श्री  हंडा
 :  कया

 मैं  जान  सकता  हूं  कि  शकर नगर  का  कारखाना  गैर-सरकारी  क्षेत्र में  होगा

 या  सरकारी  क्षेत्र  मे ं?

 शी स० Ao  न्‌०  शाह  :  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  विकास  निगम  भारत  सरकार  का  एक  निजी

 सीमित  समवाय है  ।  इसलिये  यह  सरकारी क्षेत्र  में  होगा  ।

 नेत्रहीन  व्यक्तियों  के  सम्बन्ध  में

 डा०  राम  सुभग  सिंह  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :

 PEUS  में  नेत्रहीन  व्यक्तियों
 के  सम्बन्ध में  मसूरी  में  जो

 गोष्ठी  हुई

 क्या  सरकार  को  उसकी  सिफारिशें प्राप्त  हो  गई  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उनकी  सिफारिशों  पर  विचार  किया  है  ate  उन्हें  स्वीकार

 उपमंत्री  का०  ला०  :  हां  ।

 सिफारिशें  विचाराधीन  हैं  ।

 राष्ट्रीय  के  स्मारक

 श्री  भक्त  ददन :
 1*२५७.

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 गृह-कार्य मंत्री  ३  PENS  के  तारांकित
 प्रदान  संख्या

 ७१५
 के

 उत्तर
 के

 सम्बन्ध

 सें  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे कि  विभिन्न  जेलों

 में
 स्वतन्त्रता

 संग्राम  क  नेतायों  के  स्मारक  बनाने के

 काय  में  परब  तक  क्या  प्रगति हुई  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री
 :

 स्वतन्त्रता  संग्राम  के  राष्ट्रीय  नेताओं  के

 बलिदानों  की  स्मृति  पत्थर  या  धातु  पर  उनके  नाम  लिख  कर  जेल  में  लगाने  के  केन्द्रीय  सरकार

 के  सुझाव  को  कार्यान्वित
 करने  की

 जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों
 की

 फिर  मांगी हुई  सूचना

 उनसे  एकत्रित  की  जा  रही  है  प्रौढ़  कुछ  ही  समय  में  वह  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 मूल  प्रंग्रेजी  में
 ।
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 श्री ब्र ०  स०  ध  में  प्रार्थना  करता हूं  कि  अंग्रेजी  में  भी  उत्तर  पढ़ा
 जाय

 ।

 tweet महोदय  :  मंत्री  महोदय  अंग्रेजी  में  भी  उत्तर  पढ़  दें  ।

 [  मंत्री  महोदय ने  भ्रंग्रेजी  में  उत्तर पढ़  कर  सुनाया |

 श्री  भक्त  दर्शन
 :  क्या मैं  जान  सकता  हूं  कि  नेशनल  लीडर  यानी  राष्ट्रीय  aaa  की

 परिभाषा  क्या है
 ?

 क्या  इसक  अंतगर्त  देशी  राज्यों  में  जिन्होंने  श्नान्दोलन  किया  कौर  जनता  के
 अधिकारों

 को  प्राप्त  करने  की
 कोशिश  उनको  भी  सम्मिलित  किया  जायगा  जैसे  कि  टिहरी-गढ़वाल

 को  जेल  में  श्री  देव  सुमन  का
 ८४

 दिन  की  भूख  हड़ताल  के  बाद  देहांत  sara  ?

 श्री  दातार  :  उसको  भी  सम्मिलित  किया  जायेगा  ।

 श्री  भक्त  दर्शन
 :

 क्या  इस  तरह  की  हिदायतें  जारी  की  गई  हैं  कि  देर  से  देर  १९५७

 तक
 यह  स्मारक-पटल  लगाने

 का
 काम  पूरा  हो  जबकि  हम  अपने  स्वतंत्रता संग्राम  की  पहली

 शताब्दी मनानें  जा  रहें  हैं  ?

 श्री  दातार  :  स्टेट  गवर्नमेंट  वह  सब  कार्य  जल्दी  से  जल्दी  करेगी  ।

 परिचय  जमन  टेक्निकल  सहायता

 श्री  स०  चल  सामन्त  :
 1*२४५८.

 {  श्री  श्रीनारायण दास

 क्या  शिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जब  प्रधान  मन्त्री  PEXE  में  पश्चिम  जर्मनी  गय ेथे  तो  वहां  की  सरकार  ने

 किस  प्रकार  की  टेक्निकल  सहायता  प्रस्तुत  की

 पश्चिम  जर्मनी  द्वारा  भारतीय  विद्यार्थियों  के  टेक्निकल  प्रशिक्षण  के  लिये  प्रस्तुत

 की
 गयी  छात्र-वृत्तियों  की  शर्तों को  कया  अन्तिम  रूप  दिया  जा  चुका

 यदि  तो  कितने  विद्यार्थी  चुने  जा  चुके  ate

 इन  छात्र-वृत्तियों  के  लिये  कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  स०  मो०  :  पश्चिम  जर्मन  सरकार  ने  भारत  में  एक
 टक नोलॉजी कल  संस्थान

 की  स्थापना के  सहायता  प्रस्तुत  की  है  |  वहां  की  सरकार  तथा  अन्य
 संगठनों

 से
 भारतीयों

 के  प्रशिक्षण  के  लिये  अनेक  छात्र-वृत्तियों  के  प्रस्ताव  भी प्राप्त  हुए  हैं  जिनकी

 कुल  संख्या  ८१२

 अभी  नहीं  ।

 ate  इस  प्रक्रम  पर  ये  प्रश्न  नहीं  उठते
 ।

 श्री स०  do  सामन्त  :  क्या में  जान  सकता  हूं  कि  इन  छात्र-वृत्तियों  के  लिये  विद्यार्थियों

 का  चुनाव  कौन  करता  है  ?

 घ०  मो०  दास  :  इन  छात्र-वृत्तियों  का  ब्यौरा  अभी  निश्चित  नहीं  किया  गया  है  1

 श्री  स०  do  सामन्त  :  क्या  वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  तथा  दिक्षा  मंत्रालय  मिलकर  एक

 संयुक्त  चुनाव  निकाय  उनके  चुनने  के  लिये  बनायेंगे
 |

 स०  मो०  दास  :  यह  बाद  में  निश्चित  किया  जायेगा  ।  वर्तमान  स्थिति  यह  है  ।

 eat  जमाने  की  सरकार  द्वारा  तथा
 waa  के  a  संगठनों  द्वारा  जो  प्रस्ताव  किये  गये

 प्रधान

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 मंत्री  ने  उन्हें  स्वीकार कर  लिया  श्र  सुझाव  दिया  कि  स्थापित  किये  जाने  वाले  संस्थान  तथा

 पतियों  के  ब्योरे पर  विचार  करने  के  लिये  एक  जर्मन  टेक्निकल  मिशन  भारत  जायें  ag  टेक्निकल

 मिशन  झरा  गया  हैं  तथा  जमीन  टेक्निकल  मिशन  a  भारत  सरकार  द्वारा  नियुक्त  समिति  में

 विमर्श हो  रहा  है  ।

 श्री  स०  चं०  सामन्त
 :

 कया  उम्मीदवारों  को  बुलाने  से  आवेदन  करने  के  लिये  विज्ञापन

 किया  जाता  है
 ?

 स०  मो०  दास
 :  यह  किया  जाता  है  |  किन्तु  जहां  तक  इन  छात्र-वृत्तियों का

 प्रशन  प्रभी  से  विज्ञापन  देने  का  प्रइन  नहीं  उठता  ॥

 ति०  स०  श्री  चेट्टियार  क्या  इस  टेक्निकल  सहायता से  भारत  में एक  र

 संस्थान  को  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 म०  मो०  दास  :  हां  ।

 श्री  ति०  qo  श्री  चेट्टियार  :  किस  क्षेत्र  में  इसे  स्थापित  किया  जायेगा  ?

 स०  मो ०  दास  :
 यह  अभी  निश्चित  किया  जाना  है  ।

 श्री  काब  श्रय्यंगार  :  किन-किन  पाठय-क्रमों  के  लिये  यह  चुनाव  होगा ?

 डा०
 प्०

 मो०  दास  :  मैं  बतला  चुका  हूं  कि  जर्मन  टेक्निकल  मिशन  यहां  at  चुका  है
 तथा  उसमें  कौर  भारत  सरकार  द्वारा  नियुक्त  समिति  में  बातचीत  चल  रही  है  ।

 प्राइमरी  अध्यापक

 श्री  eran  क

 |  श्री  नि०  बि०  चौधरी  :

 |  श्री  दी०  चं०  फार्मा

 Taye.  श्री  शिवनंजप्पा  :

 |  श्री  श्रीनारायण दास  :
 श्री  श्र०  क०  गोपालन  :

 श्री  ८." हूँ  स०  थामस  : |

 बया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्यों  द्वारा  सरकार  की  इस  प्रार्थना  का  कहां  तक  पालन  किया  गया  है  कि  प्राइसरी

 anal  के  के  लिये  न्यूनतम वेतन  निर्धारित कर  दिया
 कौर

 इस  सम्बन्ध में  १९५६-५७  के  वित्तीय  वर्ष में  सरकार का  राज्यों  at  कितनी  राशि

 कि  के  रूप  में  देने  का  विचार  है
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०  :
 gy  राज्यों  (

 मध्य  मध्य  प्रदेश  कौर  विन्ध्य  प्रदेश  )  की  सरकारें  वेतन-क्रम  में  वृद्धि
 करने

 के
 लिये  सहमत हो

 गयी  हैं

 QEXE—YO FH AIT में  भारत  सरकार कुल  व्यय  का  ५०  प्रतिशत  वहन  करेगी

 क्या
 होंगे  ? ल श्री  गिडवानी  :  उनके

 मूल  अँगरेजी  में  ।.
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 का०  ला०  श्रीमाली  :  वेतन-क्रम  राज्य  प्रति  राज्य  भिन्न-भिन्न  होंगे  हमने  सुझाव

 रखा था
 कि  प्रशिक्षित  अध्यापक का  न्यूनतम  वेतन  ४०

 रु०
 श्र

 शिक्षित  अ्रध्यापक  का  Yo  रु०

 किन्तु  वेतन-क्रम
 राज्य  प्रति  राज्य  भिन्न  उन्हें  स्थानीय

 दशाओं  को  ध्यान
 में

 रखना

 पड़ता है  ।

 fer  गिडवानी  :  क्या  कोई  न्यूनतम  वेतन  निर्धारित  हुआ  है
 ?

 काठ  ला०  श्रीमाली :  मैं  ने  बतलाया  कि  हमारी  सिफारिश  क्या  थी  ।  हम  राज्य  सरकारों

 के  लिये  वेतन-क्रम  निर्धारित  नहीं  कर  सकते  ।  हमने  सिफारिशें की  थीं  ।  केवल  दो-तीन को  छोड़कर

 राज्य  सरकारों  ने  इन्हें  स्वीकार  कर  लिया  बाध्य  में  यह  भी  x4  रु०  से  कम

 उड़ीसा  कौर  उत्तर  प्रदेश में  यह  अब भी भी
 ४०  रु०  से  कम  है  |

 क्रि  to  म०  थामस  :
 जिन  राज्यों  ने  सिफ़ारिशों  स्वीकार  कर  ली  हैं  उनमें  मंत्री

 जी  ने

 ब्रावनकोर-कोचीन राज्य  का  भी  नाम  लिया  ।  किन्तु  मेरी  सूचना यह  है  कि  वहां  की  सरकार ने  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  सिफारिश  की  गयी  न्यूनतम  राशि  स्वीकार  नहीं  की  है  कौर  भ्रध्यापंकों  का  न्यूनतम

 बेतन  बढ़ाया है  ।  क्या  मैं  जान  सकता हूं  कि  सरकार की  सिफारिश  को  स्वीकार  में  क्या  कठिनाई

 विशेषकर  जब  कि  त्रावणकोर-कोचीन  इस  समय  केद्रीय  सरकार  के  प्रशासन  में  है
 ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  स्थिति  यह  है  ।  हमने  कहा  हैं  कि  बढ़े  हुए  खर्चे  का  हम
 केवल

 ५०  प्रतिश्त  वहन  करेंगे  ।  दोष  ५०  प्रतिशत  खर्चा  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेवारी  यदि  राज्य

 सरकारें बढ़े  हुए  खच  को  पूरा  करने  के  लिये  अतिरिक्त साधन  नहीं  जुटा  सकी हैं  अथवा  आवश्यक
 आन्तरिक  समायोजन  नहीं  कर  सकी  तो  ही  वे  केन्द्रीय  सरकार  की  सिफारिशें

 नहीं  कर  सकतीं  |

 श्री  का०  प्र०  त्रिपाठी  क्या  सरकार  की  सिफारिश  यह  है  कि  न्यूनतम
 ४०  रु०  हो  जब  कि

 पांच
 ag  उससे

 भी पूर्व  वेतन  आयोग
 ने  ५४  रु०  न्यूनतम  वेतन

 की  सिफारिश
 की  थी  ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  हमें  वास्तविक  विद्यमान  परिस्थितियों  पर  विचार  करना  पड़ता

 है  ।  अब  हमारे  प्रयत्न  के  बावजूद  राज्य  सरकारें उनके  वेतन  को  बढ़ा कर
 ४०  रु०  नहीं

 कर  सकी हैं

 श्री  साधन  गुप्त
 ४०  अथवा  ५०  की  यह  राशि  क्या  भत्ते  सहित  है  ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  जी  यह  श्राधारभूत  वेतन है  ।

 ~
 श्री  साधन  गुप्त  :  भत्ते  क्या  अपेक्षित  किये

 महोदय  :
 भत्ते  उसके

 अतिरिक्त  हैं  ।

 श्री  राम  चन्द्र  test
 :

 वेतन-क्रम  बढ़ाने  में
 अतिरिक्त

 व्यय  कितना होगा  ?

 का०  ato  श्रीमाली  :  यह  प्राक्कलन  किया  गया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  कुल  ३

 करोड़  रुपया  का  व्यय  करना  होंगा  |

 कमलेन्दुमति  दाह  :  क्या  ४०  रु०  की  इस  राशि  में  टिहरी-गढ़वाल  जैसे  राज्य

 का  पहाड़ का  भत्ता  at  सम्मिलित नहीं  है  ?

 का०  ला०
 श्रीमाली

 :  ४०  रु०  आधारभूत  वेतन  है
 ।

 इसमें  भत्ते  सम्मिलित  नहीं

 aa  ग्रेजी  में  ।
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 सीमेंट का  वितरण

 T*RE0,  2  श्री  राम  कृष्ण  :

 L  पंडित  gto  ato  तिवारी  :

 क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जब  से  सरकार ने  सीमेंट  व्यवसाय  wrt हाथ  में  लिया है  तब  से  क्या  सीमेंट के  उचित

 वितरण  में  कोई  सुधार  हुसना

 क्या  यह  सच  है
 कि

 सीमेंट  उत्पादकों  को  कुछ  सीमेंट  बेचने
 की जो  छूट

 मिली  हुई  थी  वह  बन्द  कर  दी  गयी

 यदि  (१)  इसका  कारण  और  (२)  इस  प्रकार  सार्वजनिक  विक्रय  के  लिये  सीमेंट

 की
 कितनी  मात्रा  उपलब्ध  हुई  है

 ?

 उद्योग  मंत्री  स०  स०  हां  ।

 (१)  वितरण पर  उचित  नियन्त्रण  के  हित  सीमेंट  फैक्टरियों  के  दरवाजें पर

 बिना  परमिट
 की  जाने  वाली  बिक्री  बन्द  कर  दी  गयी  (२)  इसे  बन्द  करने  से  पूर्व

 दरवाजें

 पर  बिक्री  बहुत  थोड़ी  फैक्टरियों  तक  ही  सीमित  थी  कौर  इस  प्रकार  बची  यद्यपि  यह  थोड़ी

 ही  सामान्य  arden  में  सम्मिलित  कर  ली  गयी  है  ।

 श्री राम  कृष्ण  :  क्या  सरकार का  विचार  उत्पादकों  की  विद्यमान  एजेंसी  प्रथा  को  समाप्त

 करने का  है  ?

 fat म०
 म०  दाह  :  राज्य  व्यापार  निगम  ने  यह  हाथ  में  ले  लिया  है

 ।
 अब  राज्य

 व्यापार  निगम  के  एजेंट  के  रूप में  काम  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  का०
 प्र०  त्रिपाठी

 :  क्या  आसाम  सरकार
 को

 | म  सिस्टमਂ  में
 सम्मिलित  कर  लिया

 गया है  अथवा  अब  यह  उससे  है  ?

 श्री स०  म०  शाह  :  PENE  बेअन्त  तक  यह  इसमें  करा  जायेगी  |  आगामी  कुछ

 मासों  के  लिये  वह  नदी  परिवहन  शुल्क के  रूप  में  लगभग  १५  रु०  अतिरिक्त  देगी  ।

 fsto  राम  सुभग  सिह  प्रश्न  के  भाग  का  उत्तर  माननीय  मन्त्री
 ने  स्वीकारात्मक

 दिया  ।  क्या मैं  जोन  सकता  हूं  कि  यह  उत्तर  किस  आधार  पर  दिया  गया  है
 ?

 श्री म०  म०  शाह  :  प्रथम  जो  दुतरफा  परिवहन  हो  रहा  था  उसे  हम  सुचारित  कर

 सके  हैं  ।  वे  सब  श्रावंटन  जो  प्राथमिकता  के  झ्राधार  पर  होते  सरकार  उनका  समुचित  नियन्त्रण

 करने में  समय हुई  है  ।

 राम  सुलग  सिंह
 :

 क्या  मंत्री
 जी  को

 पता  हैं  कि  भारत  में  कहीं भी  सीमेंट  वास्तविक

 उपभोक्ता के  लिये  उपलब्ध  नहीं  कौर  यदि  तो  क्या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही

 करेगी ?

 fait Ho  स०  दाह  :
 हमें  यह  चीज  विदित  नहीं  है  ।  इसमें  सन्देह  नहीं  कि  सीमेंट का  मिलना

 आजकल  किंचित  कठिन है  ।
 जन-साधारण

 की  मांग  को  यथासम्भव  पूरा  करने  के  लिये  हम  लगभग

 सात  लाख  टन  सीमेंट  आयात
 करने  का  प्रयत्न

 कर
 रहे  हैं

 मूल  wast में  ।
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 राम  सुलग  सिंह  :  इसीलिये मैंने  पूछा  था  कि  उक्त  उत्तर  का  है  ।  इसमें

 कहा  गया  है  कि  सरकार  द्वारा  यह  काम  अपने  हाथ  में  लिये  जाने  के  बाद  से  सीमेंट  के  वितरण में  सुधार

 हुआ  है  ।  वास्तव  सुधार  नहीं  है  ।  बाद को  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  हम  सात  लाख  टन

 सीमेंट  करने  जा  रहें  हैं  ।  सदन  में  इस  प्रकार  के  उत्तर  कयों  दिये  जाते  हर  रोज  यही  होता
 >

 2  | ||

 श्री  स०  Ho
 :

 तथ्य
 रूप  से  उत्तर सही  है  कौर  मूलतः  सही  विगत

 वितरण
 की

 भ्र पे क्षा  सुधार हुआ  है  ।  देशी  उत्पादन  में  वृद्धि  होने से  तथा  sara से  उपलब्धता  बढ़  गयी  है  शौर

 वितरण  प्रथा
 में

 भी  सुधार  gare ।

 राम
 सुलग  fag

 :
 माननीय  मंत्री  ने

 विगत
 वितरण  के  सम्बन्ध  में  कहा

 ।
 जहां  कहीं भी

 सीमेंट  फैक्टरी  उस  क्षेत्र  के  उपभोक्ता  फैक्टरी  के  दरवाजे  पर  होने  वाली  बिक्री  में  सीमेंट

 खरीदा  करते  थे  ।  wa  उनको  बहुत  कठिनाई  हो  रही  है  ।  फिर  भी  यह  कहा  जाता  है  कि  वितरण  प्रथा

 में
 सुधार

 ि  है  |

 श्री  स०  म०  :  मेरा  निवेदन यह  है  कि  शब्द  पर  बिक्री का  ae  उचित  रूप

 से  नहीं  समझा  जाता  ।  इसका  यह  ae  कभी  नहीं  था  कि  स्थानीय  उपभोक्ता  फैक्टरी  के  दरवाजें

 पर
 खरीदते  दरवाजे  की  बिक्री  छोटे  कामों  के  लिये एक  या  दो  बोरे  की  जो  कुल  उत्पादन  के

 १/८  प्रतिशत
 से

 ofa  न  की  जाती
 थी

 ।
 जब  सरकार  की  निगाह  में  यह  बात  प्रायी

 कि
 इस  बहुत

 मामूली-सी  बिक्री  का  भी  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  तो  हमने  इसे  बन्द  कर  दिया ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मन्त्री  जी  को  तथा  सदस्यों  को  सेरा  सुझाव  है  कि  जब  कभी

 कोई  ऐसा  seq  उठे  जिस  में  किसी  बात के  कार्यकरण  aaa  किसी  चीज  के  वितरण के  विषय  में

 मतभेद  तो  प्रश्नावली  के  ठीक  gear  माननीय  मन्त्री  कोई  समय  निर्धारित  कर  लिया  करें

 जब  कि
 सदस्यगण  उनसे  भ्र पना  दृष्टिकोण  व्यक्त  कर  सकें  |  इससे  सदन  में  पूछे  जाने  वाले

 पर  खर्चे  sal  समय  बच  जायेगा  |

 किस  म०  शाह  मैं  इस  सुझाव का  स्वागत  करता हूं  भ्र  सदस्यों  से  मिलकर  मुझे

 प्रसन्नता  होगी  ।

 क  ०  हत
 ।  शाम को  भी श्रिया  महोदय  :

 वह  कह  सकते  हैं  कि  ग्रा  घण्टे  की  चर्चा  चाहत  हू

 में  संसद्  सदस्यों से  मिलूंगा  |

 कुतुब  मीनार
 य  इटा

 1*२६१.  श्री  ब्०  द०  पांडे
 :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 कुतुब
 मीनार  की  चोटी  तक  पहुंचने का  रास्ता  बहुत  प्रभारी  शौर

 तंग  भ्र

 यदि  तो  क्या  इसमें  बिजली  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव है  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  Ho  Ato  नहीं  ।

 set  उत्पन्न नहीं  होता  |

 tat  ब०  द०  पांडे  :
 सरकार को  मालूम  है

 कि  इस  स्थान पर
 जेब-कतरे

 काम
 करते

 हैंश्नौर  स्त्रियों  को  छेड़ा  जाता हैं  ?  यह  शिकायत  की  गई  है  कौर  इसे  रोका  जाना  चाहिये  ।

 मूल  अंग्रेजी  ५
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 1  डा०  स०  मा०  दास  हम  प्रभी  तक  स्त्रियों  के  छेड़े  जाने  या  जेब-कतरों  के  बारे  में  कोई

 शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  इसके  वहां  एक  पुलिस  का  सिपाही  भी  नियुक्त है  ।

 वेलायुद :  क्या  इसमें  बिजली  amma  का  are  प्रस्ताव है
 ?  इसके  लिये  शिकायत  किये

 जाने  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 Ho  Alo  दास  नहीं  ।

 भ्  बलायघन  इसमें  न  लगाने  का  क्या  कारण  है  /

 म०  Alo  दास  :  धन  की  कमी  ।  प्रा वश्य कता भी  नहीं  हैं  ।  YLO  वर्षों  से  यह  ऐसा  ही  हैं  ।

 w¥c  वर्ष  परवे  बिजली  नहीं थी  13  ग्रा धनिक  यग  में  अवस्य  होनी श्री नू ०  द्०
 पांडे

 चाहिये
 |

 श्री
 प्र ०  स०

 थामस
 बिजली  लगाने के  प्रशन  के  अतिरिक्त  हमारा  अनुभव है  कि  जब

 भी  हम हम  ऊपर  चढ़ते  एक  सांस  रोकने  वाली  दुर्गध  arts  ।  क्या  सीढ़ियों को  साफ  करने  की

 व्यवस्था  भी  नहीं  की  जा  सकती हैं
 ?

 म०  मो०  दास  में  इस  मामलें की  जांचे  करूंगा

 हुक्म  सिह  :  रास्ते  में  धूल  होने  या  इस  क  अन्धेरे  होने  से  भी  इन्कार  किया  गया  है  धूल

 कम
 या  अधिक

 हो  सकती  है  किन्तु  इस  बात  से
 किसी

 को  इन्कार  नहीं  करना  चाहिये  कि  रास्ता  प्रधस

 और तंग  भ्र ौर  गन्दा  यद्यपि  हम  सब  यही  प्रभव  करते  फिर  भी  सरकार  ने  इस  बात  का  प्रतिवाद

 किया है  ।

 म०  मो०  दास  :  हमारी  कुछ  कठिनाइयां  |  यदि हम  अधिक हवा  चाहते  तो

 खिड़कियों  की  संख्या  बढ़ानी  पड़ेगी  ।

 किरदार
 fag :  प्रश्न  का  पहला

 भाग  यह
 यह  हैं  कि  क्या  रास्ता  प्रेरणा  प्रौढ़  तंग  है  भर  उत्तर

 नहीं  मैं  माननीय  मंत्री से  पूछना  चाहता हूं  कि  क्या  वह  वास्तव  में  इसका  प्रतिवाद  करते  हैं

 कि  रास्ता  घरघरा  दौर  तंग  है
 ?

 श्री  हू ५  Ho  थामस  :  कौर  गंदा भी  |

 सरदार  हुक्म  सिह  :  कौर  गंदा  किन्तु  seq  यह  था  कि
 क्या  वह  अंधेरा  मौर  तंग  है  ?

 कया  मंत्री  महोदय  agi  गये  हैं
 ? ब०  स०  मुक्ति

 Ho  Alo  दास  पहली  मंजिल  की  १०  या  १२  सीढ़ियों में  mere  होता  है  कौर  इसका

 कारण  यह  है  कि  इस  रोशनी  से  में  जाते  ह

 श्रिया  महोदय  यदि  माननीय  मंत्री  फिर  वहां  जा  कर  देखें  तो  कोई  हानि  नहीं  ।

 दिल्‍ली  में  खली  नाट्यशाला

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि 1*२६५  श्री  काजरोलकर

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्‍ली  में  एक  खुली  नाट्यशाला  बनाने  का  विचार  है
 fo  at,  तो  इंस  के  लिये  कौन-सा  स्थान  चुना  गया  हैं  alt  इसकी  अनुमानित  लागत

 कया
 शक्तियों  के  लिये  स्थान  श्र नाट्यशाला  में  कितने

 र

 ee  se

 rat  अंग्रेजी  में
 ।
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 क्या  इसका  प्रयोग  केवल  सरकारी  समारोहों तक  सीमित  होगा  या  इसे  गैर-सरकारी

 समारोहों  के  भी  प्रयोग  करने  दिया  जायेगा  ?

 ०५

 शिक्षा  उपमंत्री  का०  ato  :  श्र  तालकटोरा  बाग  में

 बनायी  गयी  खुली  नाट्यशाला  में  सुधार  करने  का  विचार  है  ।  प्राक्कलन  अभी  तैयार  नहीं  किये  गये  ।

 वर्तमान  नाट्यशाला  में  २,०००  व्यक्ति
 का

 सकते  हैं
 |

 नाट्यशाला के  प्रयोग  के
 सम्बन्ध

 में
 प्रक्रिया

 का
 निर्णय

 तब  किया  जायेगा  जब
 इस  मंत्रालय

 को  स्थायी  रूप  से  भूमि  आवंटित  कर  दी  जायेगी  ।

 श्री  काजरोलकर :  इस  नाट्यशाला  का  प्रबन्ध  कौन  करेगा और  क्या  उसमें उस  क्षेत्र  के

 गरीब  निवासियों  के  लिये  प्रलेखीय  ait  शिक्षात्मक  फिल्में  निःशुल्क  दिखाने  का  विच

 का०  ला०  श्रीमाली  :  इन  सब  पर  नाट्यशाला  को  स्थापित  करने  के  अन्तिम

 fasta के  बाद  विचार किया  जायेंगी  ।

 श्री  बेलायुधन  :  क्या इस  खुली  नाट्यद्याला  की  इमारत  के  निर्माण के  सम्बन्ध  में  पश्चिमी

 नमूनों  के  भ्रध्ययन के  लिये  किसी  व्यक्ति  को  विदेशों  में  भेजा  गया था  ?

 का०  ato  श्रीमाली
 :

 उसे  खुली  नाट्यशाला  के  सम्बन्ध  में  नहीं  राष्ट्रीय

 नाट्यशाला  सम्बन्धी  योजनाओं  के  भ्रध्ययन  के  लिये  भेजा  गया  था  |

 श्री  बेलायुधन  :  विदेशों  में  नाट्सशालायें  देखने
 के  लिये उस  व्यक्ति  को  भेजने  पर  कितना

 रुपया  aa  किया  गया

 का  ato  श्रीमाली  माननीय  सदस्य  खुली  नाट्यशाला  कैप्टन  से  हट  कर  राष्ट्रीय

 नाट्यशाला  के  मामले  में  जा  रहे  हैं  ।

 महोदय
 :

 हम  इस  प्रश्न  के  विषय से  बहुत  दूर  जा  रहे  हैं  ।

 टेक्निकल  कर्मचारी

 1*२६६.
 सरदार  श्रकरपुरी  :

 सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यां  योग्यता  प्राप्त  टेक्निकल  कर्मचारियों के  सम्बन्ध  में  उद्योग  वार  आंकड़े  तैयार  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  कौर

 यदि  तो  इस  दिशा  में  अब  तक  क्या  पग  उठाये  गये  हैं  ।

 उद्योग  मंत्री  (  श्री  स०  Ao  कौर
 जी  किन्तु  इस  प्रस्ताव

 का  ब्योरा  wat  तैयार  किया  जा  रहा  है  |

 जीवन  बीमा  कारबार

 1*२६८.
 डा०  राम  सुभग  सिंह  :

 श्री  तुलसी  दास
 :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीयकरण के  बाद  जीवन  बीमा  कारबार  में  प्रति  मास  क्या  प्रगति  हुई

 सित  बेजी
 मे  ।
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 भारत  के  जीवन  बीमा  निगम  के  भ्रन्तर्गत  जीवन  बीमा  कारबार के  विस्तार  के  लिये

 सरकार  ने  क्या  विशेष  पग  उठायें  हैं  या  उठाने  का  विचार  कर  रही  है  ?

 कौर  श्रसेनिक-व्यय  मंत्री  Ao  च०  कौर  १९

 १९५६  के  बाद  किये  गये  नये  जीवन  बीमे  के  मासवार  आंकड़े  तुरन्त  उपलब्ध नहीं  हैं  ।

 सामान्यतया  यह  कहा जा  सकता हैं  कि  ३१  98ue an fear तक  किया  गया  कारबार पहले  वर्ष  के

 तत्स्थानी  अवधि  के  बराबर  था  तथापि  १९  जनवरी से  ३०  जून  तक  किये
 गये  कारबार

 के  कुल  As  उपलब्ध  हैं  प्रयास  CY  करोड़  रुपये  ।  १९५५  की  तत्स्थानी  अवधि  में  लगभग

 ७८  करोड़  रुपये  का  कारबार  था  |  एकीकरण  कौर  पुर्नगठन  की  प्रक्रिया  के  कारण  जिस  से  विभिन्न

 एकक  समाप्त  हो  जायेंगे  कौर  उनके  स्थान  पर  क्षेत्रीय  ौर  विभागीय  कार्यालय  स्थापित  होंगे

 १  2EXS  से  कारबार  के  कम  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।  संक्रमण  काल  लगभग  समाप्त  हो  चुका

 है  ।  हम  ऐसे  कारबार  के  लिये
 कोशिश

 कर  रहे  हैं  जिंस  से  भारी  हानि  न  हो  कौर  जो  भ्रमित  कारबार

 हो  यह  मामला  तथा  न्य
 मामले

 जिस
 से

 जीवन  बीमा  कारबार  ग्रच्छ्धं  तरीके  से  बढ़ें  सक्रिया  रूप

 से  निगम  के  विचाराधीन  हैं  ।

 श्री  श्रुति  स०  थामस  :  क्या  यह  सच  है  कि  बीमा  निगम के  अधीन  क्षेत्रीय  झर  विभागीय

 स्तर  पर  लगभग  सभी  महत्वपूर्ण  पदों  पर  एक  विशिष्ट  बीमा  कम्पनी  के  कर्मचारियों  का  जो

 करण  सें  पहले  एकाधिपत्य  है  कौर  इसके  फलस्वरूप  बीमा  कारबार  को  हानि  पहुंची  है
 ौर  यदि

 तो  सरकार  का  पग  उठाने  का  क्या  विचार  है
 ?

 श्री  स०  च०  दाह  में  सुन  नहीं  सका  ।

 श्री  £..” हु५  स०  थामस  :  कया  क्षेत्रीय  विभागीय  कौर  जिला  cat  पर  बीमा  निगम  के  प्रबन्धकीय

 स्थापन  पर  एक  विशिष्ट  बीमा  कम्पनी  के  कर्मचारियों  का  एकाधिपत्य  है  शर  यदि  तो  क्या  कारबार

 की  कार्यक्षमता पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  सनौर  यदि  तो
 सरकार  का  क्या  पग  उठाने

 का

 विचार है  ?

 तथा  लोहा  ate  इस्पात  मंत्री  ति०  त०  :  मेरे  विचार
 में

 माननीय

 सदस्य  द्वारा कही  गई  दो  बातों  को कार्य  कारण  नहीं  कहा जा  सकता  |  यदि  माननीय  सदस्य  मुझे

 यह  जानकारी  देना  चाहते  तो
 दे  सकते हैं  ।

 श्री  बेलायुधन  :
 माननीय  मंत्री  ने  जो  आंकड़े  दिये  क्या  बे  पुरानें  कारबार  के  बारे  में

 हैं  या
 नयें

 कारबार  के  बारे  में
 ?

 ये  प्रांकड़े  नये  कारबार  के  हैं  ।
 श्री  Ho  च०  दाह

 श्री  राम  चन्द्र  रेडडी  कया  नये  वेतन-क्रम  निश्चित  बोनस  बन्द  कर  देने  कौर  बोनस

 के  बदले  प्रतिकर न  देंने  सें  भावी  कारबार  पर
 प्रभाव  पड़ने

 की
 सम्भावना  है  क्योंकि  कर्मचारियों  में  कुछ

 संतोष  पैदा  होता  है  ?

 fait  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :
 वे

 लोग
 जिन  के  वेतन  क्रम  का  प्रदान

 उठाया  गया  बीमा

 कारबार  बढ़ाने  का  काम  नहीं  करतें  ।  किन्तु  सम्भव  है  कि  इस  आ्रान्दोलन  से  उत्पन्न

 हीनता  से  निगम  का  काम  कम  हो  जायेगा
 |

 श्री  देवेश्वर  सर्मा  :  क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  स्थानों  पर  कारबार  की  उचित  व्यवस्था  नहीं

 की  जाती  it  संसद्‌  के  सदस्य  इस  स्थिति  की  are  ध्यान  दिलान  के  लिये  निगम  के  भ्रध्यक्ष  को  जो

 पत्र  लिखत  उनका  उत्तर  नहीं  दिया
 जाता

 ह

 मूल  sas
 में

 ।
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 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  यदि  माननीय  सदस्य  अध्यक्ष  की  बजाय  मुझे  पत्र  या  पत्रों  की

 प्रतिलिपियां तो  मैं  अवस्य  उनकी  a  भ्र  ध्यान  दूंगा  शौर यह  भी  देखूंगा कि  कोई  पत्र  बिना

 उत्तर  के  तो  नहीं  रह  जाते  ।  किन्तु  जहां  तक  पहली  बात  का  सम्बन्ध  मैंने  कहा  है  कि  इसका  कारण

 यह  हैं  कि  बोला  निगम  में  कर्मचारियों  सम्बन्धी  स्थिति  संतोषजनक  नहीं  है  ।  अनुशासन  की  कमी  प्रत्यक्ष

 हैं  प्रौढ़  इससे  निगम  की  कार्यक्षमता  पर  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 श्री  साधन  गुप्त  :  मंत्री  महोदय  ने  अनुशासनहीनता  के  बारे  में  कहा  है  ।  भ्रान्दोलन  बेसन-क्रमों

 में  कठौती  ax  विशेषकर  बोनस  के  अधिकार  को  बन्द  कर  देने  के  बारे  में  जो  कि  भूतपू्व॑कम्पनियों

 में  स्वीकार  किया  जा  चुका  था  ।  क्या  मंत्रों  महोदय  का  यह  विचार  है  कि  यदि  क्मचारो  वेतन-क्रमों

 में  कटौती  के  विरुद्ध  कौर  aoa  अधिकारों  को  बनाये  रखने  के  लिये  आन्दोलन  तो  यह

 हीनता है  ?

 महोदय  :  क्या  हम  इस  प्रश्न  पर  तके-वितर्क  कर  रहे  हैं  ?  माननीय  सदस्य  का

 क्या है  ?

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  अ्रतुशासन  की  शर  वेतन  स्थिति  के  सुवार  के  लिये

 अभ्यावेदन  करना  तो  बिल्कुल  भिन्न  मामले  कुछ  हद  तक  आन्दोलन हो  सकता  है  |  किन्तु

 हीनता एक  प्रौढ़  बात  है
 ।

 मैं माननीय सदस्यों  को  एक  ऐसी  घटना  बताता  हूं  जो मैंने  देखी मैँ  मद्रास
 =~

 म॑  मुख्यालय  देखने
 गया

 था  |  लगभग  §&—VY TL Te FH aet पर  जब  मैं  वहां  पहुंचा तो  सीढ़ियों का  रास्ता  २००

 क्मेंचारियों  ने  रोक  रखा  था  ।  जब  मैं  लिफ्ट  से  ऊपर  तो  ये  सब  कर्मचारी  बाहर  गये

 ११-४६
 से  g—2yX  तक

 नारे  लगाते
 यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  उनके  काम  का  क्या  हुमा

 यदि  यह  अ्रनुशासनह्दीनता  नहीं  तो  कौर  क्या  चीज  है  ?

 मैं  यह  भी
 बताना  चाहता  हूं  कि  वही दल  जिस  से  माननीय  सदस्य  का  सम्बन्ध  इस  थि

 हीनता  को  हवा  दे  रहे  हैं  ।

 श्री  साधन  गुप्त  इसे  सिद्ध  यह  झूठ  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  ऐसा  नहीं  कहना  चाहिये  |

 श्री  fro  त०  कृष्णमाचारी  तथ्य  विरोधी  पक्ष  के  लिये  झूठ  सिद्ध  हो  सकते हैं  ।

 श्री  साधन  गुप्त  वह  सिद्ध  करें  कौर  अनुत्तरदायित्वपूर्ण  वक्तव्य  न  दें  |

 विशेष  रियायती  टिकिट  की  रियायत

 +
 श्री  भक्त  ददन :

 श्री  त०  ब०  विट्रलराव  :

 डा०  राम  सुलग  सिंह  :
 1२७०.  श्री  काजरोलकर  :

 श्री  वोडका  :

 श्री  नेत्र  प०  दामोदरन

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  ३१  PEXG  को पूछे गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या  १६०४ के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों
 को

 विशेष  रियायती  टिकिट  की  सुविधायें  देने

 क  मामले
 के  वित्तीय  पहलू पर

 विचार  कर  लिया  गया  कौर

 य
 उमगना

 दि  हिन्  at  क्या
 नियम

 किया  गया  है  ?

 aah  में
 ।



 र६०  मौखिक  उत्तर  २१  FEXS

 गृह-कार्य  मंत्रालय में  मंत्री  :  ae  सब  संगत  बातों  पर
 विचार

 करने के  बाद  केन्द्रीय सरकार  के  कर्मचारियों  को  एक  भिन्न  तरीके  से  यात्रा  सम्बन्धी  रियायतें  देने  का

 निर्णय  किया  गया  है  ।  जारी  किये  गये  आदेशों  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जाती  है  ।  |  देखिये

 परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  १८  |

 श्री भक्त  दर्शन  यह  जो  आ्राडर  sativa  किया  गया  है  इसके  पैराग्राफ  २ में  यह  शर्ते  लगाई

 गई  है
 कि

 जिन  सरकारी  कर्मचारियों  का  घर  २५०  मील से  कम  दूरी  पर  होगा  उन्हें  यह  पी०  टी
 ०

 तो ०

 कंसैशन
 को  सुविधा  नहीं  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  ad  क्यों  रखी  गई  है  क्या

 गवर्नमेंट

 के  ध्यान
 में  यह  बात  भाई  है

 कि
 केन्द्रीय  सरकार  के  तृतीय  कौर  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारी  लोग

 टिहरी-गढ़वाल  कौर  देहरादून  शादी  प्रदेशों  से  आते  हैं  चूंकि  उनके  घर  २५०

 मील  से  कम  दूरी  पर  हैं  इसलिये वे  हजारों  कर्मचारी  इस  सुविधा से  वंचित  रह  जायेंग े?

 श्री  दातार  प्रश्न  इतना  लम्बा है  कि  मैं  समझ  नहीं सका  ।  क्या  माननीय  सदस्य इसे  भागों

 में  बांट  कर  पूछेंगे  ?

 डा०  राम  सुभग सिंह  :  यह  तो  सीधा  सवाल है  |

 श्री  भक्त  दर्शन
 :

 मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  इसमें  एक  ad  यह  रखी  गई  है  कि  कम  से
 कम

 २४५०  मील की  दूरी  पर  जिसका  घर  होगा  उसको  ही  यह  सुविधा  दी  मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि

 इसका  क्या  कारण  है  कि  २४५०  मील  की  यह  शर्ते  लगाई  गई  है  ?

 श्री  दातार  २४५०  मील  के  प्रकार  रहने  वालों  को  अपने  घर  जाने  में  मुश्किल  नहीं  होती

 ग्र लब तता  २५०  मील  से  ऊपर  जिन  लोगों  के  घर  हैं  उनको  बहुत  मुश्किल  होती  है  |

 श्री
 भक्त

 दर्शन
 :  क्या  गवर्नमेंट  के  ध्यान  में  यह  बात  भाई  है  कि  केन्द्रीय  सरकार

 का  जो

 fare है  उसमें  तीसरे  भर  चौथी  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  संख्या  बहुत  प्रतीक  है  कौर  चूंकि  वे  २५०

 मील  से  कम  दूरी  के  रहने  वाले  हैं  इसलिये  वे  इस  पी०  टी ०  को  कंसैशन  की  सुविधा  से  वंचित  हो  जायेंगे

 और  क्या  इस  पर  भी  गवर्नमेंट  द्वारा  विचार  किया  गया  है  ?

 श्री  दातार  इस  चीज  के  बारे  में  गवर्नमेंट  के  पास  रिप्रेजेंटेशंस  कराये  हैं  प्रौढ़  गवर्नमेंट  विचार

 कर  रही है

 श्री  बेलायुधन  पुराने  नियमों
 की  तुलना  में  नये  जारी  किये  गये  नियमों  में  परिवर्तन  कयों

 किया  गया है
 ?

 श्री  दातार  पुराना  नियम  केवल  एक  वर्ष  तक  लागू  रहा
 |

 यह  free  किया  गया  था
 कि

 यात्रा  सम्बन्धी  सुविधा  केवल  उन  व्यक्तियों  को  दी  जो  अपने  घर  जाना  चाहते  हैं  ।  उद्देश्य  यह

 नहीं  था  कि  उन  व्यक्तियों  को  भी  रियायतें  दी
 जो

 सारे  भारत  की  सैर  करना  चाहते  हैं
 ।

 पुनवासी  वित्त  प्रशासन

 1२७१.  श्री  गिडवानी :  क्या  वित्त
 मंत्री  १६  १९५५  को  पूछे गये  तारांकित  प्रश्न

 संख्या  €७४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  दिये  गये  अ्राइवासन की  पूर्ति  हेतु  रखे  गये  विवरण  के  सम्बन्ध  में  यह

 बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पुनर्वास वित्त  प्रशासन  के  कार्य  संचालन
 की  जांच

 के  लिये  बनाई  गई  समिति के
 सदस्यों

 के  क्या  क्या  नाम

 बााणाागााएएल्‍ए।स्‍एशल्‍एए ध क क मल
 मालता
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 क्या  समिति  ने  कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  शौर

 यदि  तो  यह  रिपोर्ट  कब  प्रस्तुत  करेगी
 ?

 श्र  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  चं०  वित्त  मन्त्रालय a

 महालेखा  परीक्षक  के  प्रतिनिधियों  की  एक  समिति  बनाई  गई  थी  ।  तकारान्त  नियन्त्रक-महालंखा

 परीक्षक के  लिये  यह  सम्भव  नहीं  हो  सका  कि  उनका  नाम  निर्देशित  व्यतीत  समिति  में  काम  करे
 ।  मत

 we  वित्त
 मंत्रालय

 के  संयुक्त  सचिव  श्री  एम०  करार  भाई  सी०  एस०  समिति मे  है
 ।

 रिपोर्ट  यथा  सम्भव  शीघ्र  ही  प्रस्तुत  कर  दी  जायेंगी  ।

 श्री  गिडवानी  :  समिति  के  निर्देश  पद  क्या  हैं
 ?

 Tait
 to

 |. ह  गृह  :
 प्रशासन

 के  सामान्य  संचालन  का
 अध्ययन

 करना  ताकि  व  अपना  कत्तव्य

 करते  हुए  भ्रमित  चातुर्य  एवं  गति  के  साथ  काम  कर  सकें
 |

 श्री  गिडवानी  समिति  scat  काम  कब  प्रारम्भ  करेगी  तथा  रिपोर्ट  कब  ्  करेगी
 ?

 फिर  चं०  गह  :  मेरा  विचार  है  कि  हमने  हाल  ही  में  कार्य  प्रारम्भ  किया  है  प्रौढ़  जसा  मेंने

 बताया  हूं  कि  वह  यथासम्भव  शीघ्र  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करेंगी  ।

 कमी दान  प्राप्त  पदाधिकारी

 1*२७९२  श्री  रा०  प्र०  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  ३१  PENS  को  प्र  गये  तारांकित

 प्रशन  संख्या  ५१८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  wear  कमीशन  प्राप्त  पदाधिकारियों  को  स्थायी  कमीशन के  लिये  सिफारिश

 करने  क  लिये  चुनाव  बोर्ड  स्थापित  कर  दिया  गया  शर

 यदि  तो  यह  कब  तक  बनाया  जायेगा
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  तथा  अस्थायी  पदाधिकारियों  को

 स्थायी  कमीशन  प्रदान  करने  के  विचार  पर  सेना  के  मुख्यालय  सरकार  निरन्तर  विचार  कर  रहे

 उन  सब  weary  पदाधिकारियों  को  जो  स्थायी  कमीशन  वाले  पद  के  लिये  निर्धारित  शर्तों  की

 पूर्ति  करते  कौन  प्रदान  कर  दिये  जाते  हैं  ।  यह  सैन्य  प्रशासन  का  नियमित  लक्षण  है  ।  इस  कार्य

 के  लिये  एक  विशेष  चुनाव  बोर्डे  की  स्थापना  करना  सरकार  शभ्रावइ्यक  नहीं  समझती  है  |

 श्री रा1० प्र० ग ०  प्र०  भी  :  क्या  में  उन  अस्थायी  कमी दान  प्राप्त  पदाधिकारियों  की  संख्या  जान

 सकता हूं  जिनहें  स्थायी  कमीशन दिया  गया  है  ?

 मजीठिया :  इस  प्रइन  का  उत्तर  दना  लोक  हित  के  विरुद्ध  होगा

 कशो  रा०  प्र॒०  गई  मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि

 चुनाव  ats  की  अनुपस्थिति में  अस्थायी

 कमीशन  प्राप्त  पदाधिकारियों  को  स्थायी  कमीशन  देने  का  क्या  माप  दण्ड  है  ः

 मजीठिया  सेवा  का  उनकी  उपयोगिता  एवं  रिक्त  स्थानों  की  संख्या

 ही  इसका  माप-दण्ड  है  ।

 शो  वलायुचन  क्या  बहावलपुर  के  उन  कमी शन  प्राप्त  पदाधिकारियों  को  जिन्होंने  भारतीय

 संवर्ग के  साथ
 विनोद  होते  को  इच्छा  प्रकट  को

 थ  ,
 भारतोय

 सैन्य  नियमों  के  श

 अ्तसा र 3 न

 ra

 दो  गर

 थी  ?

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 अध्यक्ष  मोदी  प्रश्न  चुनाव  als  से  सम्बन्धित  है  पेंशनों  से  नहीं  ।

 श्री  बेलायुधन  :  बहावलपुर  के  उन  भूतपूर्व  पदाधिकारियों  ने  भारतीय  संवर्ग  में  शामिल  होने

 के  लिये  इच्छा  प्रकट  की  थी  ate  उनका  यहां  चुनाव  कर  लिया  गया  था  तथा  पेंशन  दी  जा  रही  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  यह  इस  प्रदान  से  उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।

 शी  रा०  To  :  क्या  किन्हीं  कमीशन  प्राप्त  स्थायी  पदाधिकारियों  को  भारतीय  प्रशासन

 सेवा  की  आपातकालीन  परीक्षा  में  बैठने  से  रोका  गया  है  ।

 मजीठिया  :  पिछले  सत्र में  इस  प्रदान  का  उत्तर  दिया  जा  चुका  है  are  मैंने  बता  दिया

 है  कि  स्थायी  पदाधिकारियों  को  प्रर्थना-पत्र  देने  की  अनुमति  नहीं  दी  गई  ।

 कागज़  उद्योग  के  लिये  विशेषज्ञ  समिति

 *
 २७४.  श्री  भक्त  क्या  भारों  उद्योग  मंत्री  ?  १९४५६ के  तारांकित  प्रश्न  संख्या

 YOR  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  HIT  करेंगे  कि  :

 कागज़  उद्योग  के  कच्चे  माल  के  साधनों  का  सर्वेक्षण  करने  के  लिये  विशेषज्ञों  का  जो

 दल  नियुक्त  किया  गया  क्या  उसने  भ्र पनी  रिपोर्ट  दे  दी

 यदि  तो  क्या  उस  रिपोर्टे  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  शौर

 उस  दल  को  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  को  जा  रही  है  ?

 ~
 भारी  उद्योग  मंत्री  स०  स०  :  से  दो  waka  नोट  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 राशा  है  कि  अन्तिम  रिपोर्ट  ३  महीने  के  अन्दर  मिल  तभी  उसे  सभा  की  मेज  पर  रख  दिया

 जायेंगी  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  कया  माननीय  मंत्री  जी  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  जो  यह
 पैनल  नियुक्त

 किया  गया  उसने  कभी  तक  झपने  काम  में  क्या  प्रगति  की  हैं  कौर  क्या  प्रवचन  पड़  रही
 हैं  जिसके

 कारण  देरी  हो  रही है  ?

 श्री Ho  स०  :
 कोई  खास  प्रति  नहीं  है  ।  दो  दफे  इस  पैनल  की  रिपोर्ट  भाई

 ौर  हिन्दुस्तान

 में  जितने  राज्य  उनके  फारेस्ट्स  के  जितने  इंस्पेकटर-जेनरल  उनको  चिट्ठी  भेजी  गई

 है  ।  उनके  पास  से  काफी
 डेटा

 करा  भी  गया  कौर  जो  दो  नोट  प्राप्त  हुए  हैं
 उनके  बेसिस

 पर  रिपोर्ट  शीघ्र  ही  बनने  वाली हैं  ।

 ०
 श्री  भक्त  ददन  देर  से  देर  कब  तक  वह  अपनी  रिपोर्ट  दे  क्या  उन्होंने  अपनी  कोई

 तिथि  बतलाई  है  ?

 sit  स०  Ho  दाह  मैंने  बताया  कि  ara  की  जाती  है  कि  तीन  महीने  के  अन्दर  उन  की ATT

 रिपोर्ट  at  जायेंगी  ।

 खिलाड़ियों  को  सरकारी  नौकरी  में  श्रीमान

 +

 श्री  स०  च०  सामन्त  :
 *
 Qo.  डा०  राम  सुलग  सिंह  :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अखिल  भारत  खेलकूद  परिषद्‌  ने  मंत्रालय
 से  सिफारिश की  है  कि  उच्च  कोटि

 के  क्रिकेट  खेलने  वाले  तथा  दुसरे  प्रतिभाशी
 ल  खिलाड़ियों  को  सरकारी  नौकरी  में  झ्र धिमान  दिया

 जाये
 ;

 ग्रेजी  में  ग
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 यदि  तो  इस  दिशा  में  सरकार  का  क्या  निर्णय  कौर

 विदेशी  सरकारों  द्वारा  कितने  भारतीय  खिलाड़ियों  को  खिलाड़ी  के  रूप  में  उनकी

 विशेषता  के  कारण  नौकरी  में  लिया  गया  है  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०
 नहीं

 ।

 उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।

 सरकार  के  पास  जानकारी  नहीं है
 ।

 श्री  स०  चल  सामन्त  :  क्या  भारत  में  क्रिकेट  नियन्त्रण  ais  ने  सरकार  के  समक्ष  कोई

 निधान  प्रस्तुत  किया  है  ?

 का०  Ato  श्रीमाली  :  भारत  में  क्रिकेट  नियन्त्रण  as  के  peg  ने  प्रधान  मंत्री  को

 एक  ज्ञापन भेजा  है  ।

 श्री  स०  चं०  सामन्त  क्या  सरकार  के  पास  उन  पदों  के  बारे  में  कोई  ब्योरा  हैं  जिनके  लिये

 खिलाड़ियों  ने  प्रर्थना-पत्र  दिये  हैं  ?

 काम  ला०  श्रीमाली  :  सरकार  के  पास  कोई  जानकारी  नहीं  इन
 स्थानों  पर  नियुक्ति

 भी  तत्काल उपलब्ध  नहीं  है  ।

 fat  स०  चे  सामन्त  :  एक  महीना  पहले  मैंने  रखा  था  कि  क्या  क्रिकेट  नियन्त्रण  ats

 तथा  इस  प्रकार  की  दूसरी  संस्थानों  से  यह  पूछा  गया  था  कि  विदेशी  सरकारों  द्वारा  किन-किन  व्यक्तियों

 को  नौकरी  दी  गई  है  ।

 का०  ला०  श्रीमाली  :  स्थिति  यह  है  कि  सरकार  के  पास  तक  ऐसी  कोई

 कारी  नहीं  है
 कि

 विदेशी  सरकारों  द्वारा
 क्रिकेट

 के  खिलाड़ियों  को  किस
 प्रकार  नौकरी दी  गई  है

 इस  जानकारी के  संग्रह  में  विपुल धन  एवं  समय  चाहिये  ।  यदि  आपकी  सम्मति में  यह  जानकारी

 महत्वपूर्ण  है  तो  सरकार  उसकी  व्यवस्था  करेगी  किन्तु  नम्रतापूर्वक  मेरा  निवेदन  है  कि  इसके  लिये

 अत्यधिक धन  कौर  समय  चाहिये  जो  श्रावश्यक  नहीं  है  ।

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  मैं  कुछ  जानकारी  दे  रहा  हं  ।  मैं  निश्चित रूप  से

 यह  कह  सकता हूं  कि  कोई  विदेशी  सरकार  इन  खिलाड़ियों  को  नौकरी नहीं  देती  है  ।  यह  सच  है  कि  कुछ

 क्लब  इनके  साथ  करार  करते  हैं  ताकि  यह  खिलाड़ी  उक्त  क्लबों  की  कौर  से  खेल  सकें  |

 ५  ५.  A.
 राम  सुलग  fag

 :
 क्या  यह  विदेशी  क्लब  हमारे  खिलाड़ियों को  रुपया  दत हं  ?

 tara  मजीठिया  :  जी  मैंने  यही  कहा  हैं  ।  उनका  परस्पर  करार  होता  है  कौर  करार  की

 दाँतों  के  अनुसार  क्लब  क्रिकेट  के  खिलाड़ियों  को  रुपये  देता  है  तथा  यह  लोग  वहां  जाकर  अपना  करार

 पुरा  करते  हैं

 राम  सुभग  सिंह  :  क्या  सरकार  भारतीय  क्लबों  को  इस  प्रकार  का  अवसर  देंगी  कि  वे  भी

 क्रिकेट के  खिलाड़ियों  के  साथ  इस  प्रकार  के  करार  कर  सकें
 ?

 सरदार  मजीठिया  :  व्यक्तिगत  रूप  से  मेरा  विचार  है  कि  यदि  कुछ  भारतीय  क्लब  इन

 ड़ियों  के  सामने  करार  के
 बन  प्रस्ताव

 रखें  तो  वह  स्वीकार
 ;

 कर  लेंगे
 ।

 मूल ६  अ्रंग्रेजी  में  ।
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 बुद्ध  का  स्मारक

 +
 सरदार  इकबाल  fag :

 1२७८.  {m सरदार  :

 शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  २५००वीं  बुद्ध  परिनिर्वाण  जयन्ती  के  सम्बन्ध  में  नई  दिल्‍ली  में  प्रस्तावित  स्मारक

 का  डिजाइन  निश्चित  करने  के  seq  पर  we  निर्णय  कर  लिया  गया

 यदि  तो  डिजाइन  ate  तत्सम्बन्धी  वित्तीय  पहलुओं  का  ब्योरा  कया

 यदि  तो  इस  दिशा में  अभी  तक  कितनी  प्रगति हुई  है
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  मठ  मो०  से  सभ  तक  अ्रन्तिम  निर्णय  नहीं
 किया  गया है  सम्भवत  अगले  पखवाड़े  में  कर  लिया  जायेगा  ।

 सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  कि  बुद्ध

 धम  सम्बन्धी  वस्तु ग्र ों  का  एक  संग्रहालय  दिल्‍ली  में  स्थापित  किया  जायेगा  ?

 Ho  Ato  दास  :  जहां  तक  RYoody  बुद्ध  परिनिर्वाण  जयन्ती  की  स्मृति  स्वरूप

 कोई  स्मारक  बनाने  के  विशिष्ट  प्रस्ताव  का  सम्बन्ध  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन

 नहीं है  ।

 राम  सुलग सिंह  :  कुछ  महीने  पूर्व  स्मारक  स्थान  पर  एक  वृहद  सभा  हुई  थी  |  क्या  यह

 स्मारक  पूरा  किया  जा  रहा  है  प्रिया  नहीं
 ?

 Ho  मो०  दास  :  स्मारक के  लिये  उपचार  योजना  डिजाइन  का  चुनाव  करने  में

 छ  कठिनाई है  ।  समुचित  डिजाइन  के  लिये  हमने  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  प्रतियोगिता  की  घोषणा कर  दी  थी

 किन्तु  पुरस्कृत  रचनायें  कार्यकारिणी  समिति  की  दृष्टि  में  उपयुक्त  नहीं  जंची  ।  हम

 उपयुक्त  डिजाइन  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  कर  रहें  हैं  जिनमें  से  चुनाव  कर  लिया  जायेगा  |

 श्री  कासलीव्राल  यदि  मैंने  माननीय  मंत्री  की  बात  ठीक  प्रकार  समझी  हैं  तो  उन्होंने  कहा

 था  कि  डिजाइन  का  लगभग एक  पखवाड़े  में  निर्णय  कर  लिया  जायेगा  ।
 कया  वह  भारत  में

 बुद्ध  जयन्ती

 समारोह में  कराये  हुए  विदेशी  प्रतिनिधियों  से  परामर्शों  करेंगे  ?

 | हू ५  Ato  दास  :  नहीं  |

 डा०  राम  सुभग  सिंह  :  स्थान  की  सिफारिश  कार्यकारिणी  समिति  द्वारा  की  गई  थी  अथवा

 मंत्रालय
 द्वारा  और

 यदि  स्मारक  नहीं  बनाया  जा  रहा  हैं  प्रिया  डिजाइन  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम  रूप  से

 निर्णय  नहीं  garg  उक्त  सभा  का  आधार  क्या  था  ?

 म०  मो०  दास  यह  एक  विशेष  स्थान  है  ।  २५००वीं बद्ध  जयन्ती  की  समति  स्वरूप

 दिल्‍ली  में  एक  स्मारक  बनाने  का  निर्णय  किया  गया  हैं  ।  कदाचित्‌  माननीय  सदस्य  द्वारा  शिलान्यास  की

 र  निर्देश  किया  गया  है  ।  प्रस्तावित  स्मारक  का  शिलान्यास  प्रधान  मंत्री  ने  कुशल  नई  दिल्‍ली

 में २३  PEUG  को  एक  भव्य  समारोह  के  बीच  किया था  ।  यही  वह  स्थान  है  ।  शिलान्यास पहले

 किया  जा  चका  है  तथा  स्मारक  पूरा  होना  शेष  हैं  ।

 सरदार  इकबाल  सिंह
 क्या  इस  कार्य

 के  लिये  कोई  समिति  बनाई  गई  है  कौर  किसी
 फर्में

 «- «नापा साथ ) व
 के

 इंजीनियर
 अथवा  कलावाद  भी  इस  डिजाइन  में

 सम्मिलित  हैँ  ?

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 स०  मो०  दास  :  डिजाइन का  कभी  चुनाव  नहीं  किया  गया  है  ।  जब  डिजाइन चुन
 लिया  जायेगा  तब  इस  पर  विचार  किया  जायेगा  कि  भवन  का  निर्माण  केन्द्र  लोक

 निर्माण
 विभाग

 करेंगा  अथवा  टेंडर  ग्रा मं त्रित  किये  जायेंगे  ।  इसके  लिये  कोई  विशेष  समिति  नहीं हैं हूँ  किन्तु  जयन्ती
 सम्बन्धी  सम्पूर्ण  कार्यों  के  संचालन  के  लिये  डा०  राधाकृष्णन  के  सभापतित्व  में  एक  उच्च  शक्ति

 सम्पन्न  समिति  स्थापित  की  गई  है  ।

 परिसीमन  आयोग

 महोदय  :  श्री  दी०  चे  शर्मा  श्री  भागवत  झा  श्री  गुरु पाद स्वामी

 श्री  गाडिलिंगन  गौड--कोई  भी  यहां  नहीं
 कया  माननीय  मंत्री  इसका  उत्तर  देना  चाहते  हैं

 यह  महत्वपूर्ण  प्रत  है  .  माननीय  मन्त्री  इसका  उत्तर  दे  दें  ।

 |  श्री  दो०  चं०  शर्मा

 श्री  भागवत  झा  आजाद :
 1*२७६.  <

 (  श्री  पृ०  शि०  गुरु पाद स्वामी
 :

 श्री  गा्डिलिगन  गौड :

 क्या  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  परिसीमन  शीशायुक्त  ने  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  कौर

 यदि  तो  प्रतिवेदन का  स्वरूप  क्या  है  ?

 विधि  तथा  अल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  :  नहीं  ।  परिसीमन  आयोग

 के
 लिये

 प्रतिवेदन  उपस्थित  करना  आवश्यक नहीं  है  ।  राज्य  पुनर्गठन  अधिनियम  १९५६  की  धारा

 ४७  की  उपधारा  (२)  के  अनसार  आयोग  संसदीय  तथा  विधान  सभायी  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध

 में  परिसीमन  रादेश  तैयार  करेगा  ।  आयोग  द्वारा  कार्य  समाप्त कर  लेने  के  परचा तह ही  आदेश  प्रकाशित

 किया  जायेगा  ।  कार्य  प्रभी  प्रगति  पर  है  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता है  ।

 राम  सुभग  सिंह  :  यह  प्रतिवेदन  कब  प्रस्तुत  किया  गया  था
 ?

 श्री  विश्वास  :  परिसीमन  ara  ने  राजस्थान  को  छोड़  कर  लगभग  सभी  निर्वाचन  क्षेत्रों

 के  सम्बन्ध  में  काम  समाप्त  किया  है  |  राजस्थान  के  बारे  में  काम  इस  महीने  के  ग्रन्त तक समाप्त तक  समाप्त

 होगा  ।
 इस  मे ंदो  दिन  लग  जायेंगे  प्र  मैं  समझता हुं  कि  उन्होंने  यह  मामला  २०  नवम्बर को  हाथ

 में
 ay

 लने  का  निश्चय  किया  है  ।

 श्री श्र०  स०  थामस  :  संसद  तथा  विधान  want  के  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  परिसीमन

 झ्रायोः  कब  तक  अरपना  अन्तिम  आदेश  जारी  करेंगा
 ?

 far  विश्वास  :  जैसे कि  मैं  निवेदन  कर  चूका  काम  लगभग  समाप्त  हो  चुका  है  ।  इसके  पश्चात
 भर  विस्तार  की  बातों  पर  विचार  किया  जायगा  ।  तथा  आदेश  को  अन्तिम  रूप  दिया  जायगा  ।  मेरा

 विश्वास  है  कि  यह  दिसम्बर  के  ea  के  पहले  ही  उपलब्ध  होगा  |

 पश्न  कासलीवाल  :  पहले  हमारा  विचार  था  कि  परिसीमन  झ्रायोग  का  अन्तिम  area  ३१

 से  पूर्व  जारी  होगा  |  wa  मंत्री  महोदय  के  कथनानुसार  यह  ३१  दिसम्बर  तक  जारी  होगा  |

 कया  आगामी  चुनाव  में  किसी  विलम्ब  की  सम्भावना  है
 ?

 सीओ  i
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 श्री  विश्वास  :  मैंने  कार्य पूर्ण  होने  तथा  ५  जारी  होने  का  लगभग  दिनांक  दिया  है
 ।

 मैं  इसके  बारे  में  निश्चित  नहीं  हूं  ।  हो  है  कि  यह  पहले  हो  किन्तु  यह  दिसम्बर  के  बाद  नहीं  होगा  ॥

 इसका  सामान्य  निर्वाचन  पर  कहां  तक  प्रभाव  सो  तो  wat  बात  है  |

 श्री  हेडा  मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  राजस्थान  को  छोड़  कर  सारे  राज्यों  में  काम  समाप्त

 हो  गया  है  ।  मेरी  सुचना  यह  है  कि  AT ST  प्रदेश  के  तैलंगाना  क्षेत्र  में  प्रभी भी  काम  शुरू नहीं
 किया

 गया है  ।

 श्री  विश्वास  मेरे हाथ  में  परिसीमन  आयोग  के  wee  की  वह  चिट्ठी  है  जो
 कि  मुझे

 कल  मिली है  ।  मैं  वही  सूचना  दे  रहा  हूं  जोकि  इस  में  दी  गई  है  ।

 श्री qo  स०  थामस  :  माननीय  मंत्री  ने  बताया कि  यह  ३१  दिसम्बर  से  पहले  भी  हो

 सकता है  ।  क्या  सरकार  के  पास  निर्वाचन  आयोग  का  कोई  अन्तरिम  प्रतिवेदन  कराया  हैं  जिसमें  कि  आगामी

 चुनाव  की  सम्भावित  तारीख  दी  गई  है  ?

 Tae  महोदय  वह  तो  एक  अलग  wet  है  ।

 श्री  बिस्वास  :  वास्तव में  सभी  प्राधिकारी  तैयार  हैं  तथा  वह  काम  को  शीघ्रता  से  निभाने

 के  लिये  प्रत्येक  सम्भव  कोशिका कर  रहे  परिसीमन  आयोग  ही  नहीं  alia  निर्वाचन  भी

 यथासम्भव  कोशिश  कर  रहा  है  ।  इतना  ही  कुछ  मैं  कह  सकता  हूं  ।

 श्री  केशव  श्रय्यंगार  यदि  मैसूर  राज्य के  सम्बन्ध  में  परिसीमन  कार्य  पूरा  तो  वह

 भाग  प्रकाशित  क्यों  नहीं  किया  जाता  है  ताकि  अग्रेतर  कार्यवाही  की  जा  सके  ?

 अध्यक्ष
 महोदय  :

 सारा  आदेश  इकट्ठे  प्रकाशित  किया  जायेगा  ।

 श्री  विश्वास  :  विधि के  अन्तर्गत  श्रीदेवी  सभी  राज्यों के  बारे  में  एक  साथ  प्रकाशित  होना

 चाहिये ।  इसलिये  मेरे  मित्रों  को  जरा  प्रतीक्षा करनी  चाहिये  ।

 श्री  स०  कार्य  मेल  क्या  मैं  एक  प्रदान  पूछूं  ?

 महोदय  :
 cet  का  समय  समाप्त

 yan  के  लिखित  sa

 किंग  जाज॑  सेनिक  स्कूल

 1२४५.  श्री  चट्टोपाध्याय  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  १४  PEUN  के  तारांकित

 संख्या ८३६  के  एक  अनुपूरक  प्रदान  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की

 कपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  तब  से  किंग  ह  मिलिट्री  स्कूलों  का  नाम  बदलने
 के

 बारे  में  कोई  निर्णय  कर
 लिया

 गया  कौर

 यदि  तो  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 संगठन  मंत्री  नहीं  ।

 उत्पन्न  थ दीं  होता  ।

 ५  अ्रंग्रेंजी में में  ।
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 केन्द्रीय  युद्ध  सामग्री  दिल्लो  छावनी  में  हड़ताल

 Tavs.  श्री  बहादुर  सिह  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  युद्ध  सामग्री
 दिल्‍ली  छावनी  के  ५,०००  कर्मचारियों

 ने
 सितम्बर

 तथा  PEUG  में  हड़ताल  की  थी

 यदि  तो  हड़ताल  का  कारण  क्या

 क्या  हाल  ही  में  केन्द्रीय  युद्धसामग्री  डिपो  के  कुछ  कमंचारियों  की  छंटनी  की  गई

 sx

 यदि  तो  कितने  कर्मचारी  निकाले  गये  ?

 संगठन  मंत्री  किन्तु  ५,७१३  कर्मचारियों  में  से

 ,08¥  कर्मचारियों  ने  १५  १९५६
 को  दो  घण्टे  के  लिये  काम  छोड़ा  था  |  इस  हड़ताल

 के
 ग्रतिरिकत  केन्द्रीय युद्ध

 सामग्री  दिल्ली  छावनी  में  सितम्बर  तथा  Pex  के  महीने में
 गौर

 कोई  हड़ताल  नहीं  हुई  ।

 यह  प्रतिरक्षा  श्रधिष्टापनों  से  अतिरिक्त  सैनिक  कर्मचारियों  के  निकाले

 जाने के  सरकार  के  निर्णय  के  विरुद्ध  रोष  प्रकट  करने  के  लिये  थी  ।

 हां  ।

 ५२  ।

 पवन  चियाँ

 Tae.  श्री  do  चे  प्रमा  कया  प्राकृतिक  संसाधन  और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री

 १३  ENS  के  अ्रतारांकित  संख्या  ६२०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  कांगड़ा
 जिले  की  स्थिति  की दृष्टि में  विभिन्न  स्थानों  पर  पवन  की  गति  के  बारें

 में  ब्योरेवार  सर्वेक्षण  कर  लिये  गये  कौर

 यदि  तो  क्या  उस  जिले  में  चमक  पवन-चक्कियां  लगाने  के  लिये  स्थान  चुन

 लिये  गये  है  ?

 प्रकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  दें०  :  अभी  श्रीमान्‌  ।

 seq  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 सरकारी  कर्मचारियों  को
 ईमानदारी

 1२४५२.  श्री  डाभी  :
 कया  गृह-कार्य  मंत्री  २८  १९४६ के  तारांकित  प्रशन  संख्या

 Vo3
 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने
 योजना  आयोग

 की  इस
 सिफारिश

 पर  विचार कर  लिया है
 कि  यदि

 सरकारी  कर्मचारियों  पर  अखबारों  में  बेइमानी  के  आरोप  लगायें  जाते हैं  तो  उन  कर्मचारियों  को

 न्यायालय  में  जाकर  उन  के  विरुद्ध  प्रमाण  देकर  way  स्थिति  स्पष्ट  करने  के  लिये  कहा  जाये  ;

 क्या  इस  विषय  पर  कोई  area  जारी  किये  गये  और

 दि
 तो  क्या  उसकी  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी

 ी
 ?

 ———$—$$—$——$s  $a

 मूल  ast  में  ।
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 मंत्रालय  में  मंत्री  :
 से  श्रद्धा है  कि  wrt  कुछ  ही

 a  ६ ५
 जारी  किये  जायेंगे  कौर  उनकी  एक  प्रति  सभा-पटल पर  रख रखी  जायेगी  । सप्ताहों

 में
 म  एस  आदेश

 क्रोम  वयस्क

 1*२४५३.  श्री  का ०  Jo  राव  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  wie  वैज्ञानिक wag  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  क्या  भारत  में  क्रोम  भ्रामक  की  कमी  है
 ?

 भारत  में  इस  धात  के  निक्षेप  पर्याप्त प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  Fo  go  मालवीय )

 (२००,०००  नौ  कई  वर्षों  तक  हमारी  आवश्यकता  पूरी  होती  रहेगी  |  इस  समय  एक  वह

 हम
 ८

 से  €  हजार  टन  का  उपभोग  करते  हैं  ।  किन्तु  इस  धातु  की  कमी  समस्त  संसार  में  ही  है  गौर यह यह

 बहुत  कीमती  धातु  लिये  इसके  निर्यात  के  बारे  में  हमें  सतकंता  से  नीति  बनानी  पड़ती  है  ।

 पब्लिक  स्कूलों  में  योग्यता  छात्र-वृत्तियां

 PFE  श्री  भीखा  भाई  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  ३१  अगस्त  १९४५६  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या

 १५९६  कं  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राज्य-सरकारों  से  पब्लिक  स्कूलों  से  योग्यता  छात्र-वृत्तियों  के  ares  एकत्रित  करने

 के  मामले  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई

 क्या  यह  सच  है  कि  पंजाब  में  कई  मामलों  में  छांट  रिझाये  दो-दो  तीन-तीन  बार  हुई
 ?

 शिक्षा  उपमंत्री  Ho  मो०  एक  विवरण  सभा-पटल
 पर

 रखा  जाता  हू

 [  देखिये  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  rg  |  ।  जानकारी  843,  Pou  तथा  PEUY  के  बारे में  है  ।

 नहीं  ।

 काल  राज्य  समाचारपत्र

 1२६२.  श्री  कामत  :  क्या  गह-कार्यो  मंत्री ७  PEXG  के  अतारांकित  प्रशन

 संख्या  १४२६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  केरल  राज्य  परिवहन  विभाग  तथा  कुछ  समाचारपत्रों  के  प्रबन्धकों  के  पारस्परिक

 प्रबन्ध  समाप्त  कर  दिये  गये

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  श्र  वर्तमान  प्रबन्ध  को
 समाप्त

 करने  का  निर्णय  कर  लिया गया  है  ।  इसके  स्थान पर  नया  तथा  अधिक  उचित  प्रबन्ध  करने  का

 अभी  विचाराधीन  है  ।

 *'जालीਂ  शिक्षा  संस्थायें दिल्‍ली  में

 श्रीमती  तारके इव रों  सिन्हा :

 TERR  f  ay पी  दी ०  च०  :
 भीखा  भाई

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जब  से  सरकार ने  पुलिस को  दिल्‍ली  में  जाली  शिक्षा  संस्थाओं  के  बारे  में
 जांच  करने

 के  आदेश  दिये  हैं  दिल्‍ली में  तब  से  कितनी  ऐसी  '  जालीਂ  शिक्षा  संस्थाओं का  पता  लगा  कौर

 उसपर  क्या  कायंवाही की  गई  है  ?

 अंग्रेजी  में
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 UF  | शिक्षा  उपमंत्री  स०  मो०  क

 एक
 मामला  थाने  में  दल  कर  लिया  गया  है  पड़ताल  जारी  है  ।

 विदेशी  सहायता

 1*२६४.  श्री
 ल०

 ना०  मिश्र  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 द्वितीय
 पंचवर्षीय  योजना  के  लियें  विदेशों  से  कितनी  सहायता प्राप्त  हुई  है  कितनी

 सहायता  का  वायदा  किया  गया  कौर

 इस  प्रकार  की  सहायता  देने  वाले  कौन-कौन  से  देश  हैं  तथा  कौन-कौन से  संगठन  हैं  ?

 वित्त  उपमंत्री  ब०  रा०  लगभग  २६९  करोड़  जिसमें  प्रथम

 पंचवर्षीय
 योजना  की  बची  हुई  राशि  सम्मिलित  है  इस  राशि में  विश्व  बैंक  के  ऋण  तथा  इस्पात  संयंत्रों

 के  लिये  ऋणों  की  राशि  सम्मिलित  नहीं

 इसमें  फोर्ड  फाउंडेशन  तथा  रौकफैलर  फांउंडेशन  गैर-सरकारी  संगठन

 भी  सम्मिलित  न्यूजीलैंड  तथा  नारें  ।

 ऊष्म-सह  ईंटें

 |  श्री  सें०  वब०  राम स्वामी  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सैलम  जिले  में  मैग्नेसाइट  से  ऊष्म-सह  ईटें  बनाने  की  कोई  योजना  है

 यदि  तो  क्या यह  कार्य  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  में  है  अथवा  गैर-सरकारी  क्षेत्र में  ;

 लोहा  तथा  इस्पात  कारखानों के  लिये  ऐसी  ईंटों  की  आवश्यकता  कितनी  हैं  कौर

 उसे  अरब  किस  प्रकार  पूरा  किया  जाता  ate

 यदि  यह  आवश्यकता  हमारे  भ्र पने  उत्पादन  से  पूरी  हो  तो  कितनी  विदेशी  मुद्रा
 बचेगी  ?

 भारी  उद्योग  मंत्री  स०  स०  हां  ।

 एक  उद्योगपति द्वारा  ।

 ऊष्म-सह  सामग्री  की  लोहा  aye  इस्पात  उद्योग  की  वर्तमान  श्रावस्यकता  १२,०००

 टन  प्रतिवर्ष  है  ।  इस  समय  देश  में  लगभग  ७,०००  टन  ईटें  प्रतिवर्ष  बनती  हैं  ।  शेष  श्रावश्यकतायें

 आयात
 सं

 पूरी  की  जाती  हैं  ।

 यदि  दोष  आवश्यकतायें  भी  देश  के  उत्पादन से  परी  हो  तो  ३८  लाख  रुपयें  की

 बचत  होगी  ।

 कर स  छट

 1*२६९.  Ado  प०  नायर
 :

 क्या
 गृह-कार्य

 मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि
 :

 क्या  त्रावणकोर-कोचीन के  भूतपूर्व  राज्य  के
 पास  सितम्बर  या  १९५६

 में
 जेनमिकाराम

 कुडियान्स  की  site  से  कोई  ज्ञापन  मिला  है  कि  मूल-कर  के  पहले  बकाये
 छोड़  दिये

 जायें  तथा  कुडियान्स को  जमीनों  पर  कब्जा  दिया  कौर

 यदि  तो  उसपर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  (  श्री  दातार  )  तथा  एक  ज्ञापन  प्राप्त

 मा  किन्तु  उसमें  की  गई  प्रार्थना  पूरी  करना  सम्भव
 नहीं  था

 मूल  भ्रंग्रेजी  में  ।
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 पंजाब  म  छोटे  तथा
 बड़े

 पैमाने  के  उद्योग

 1*२७३.  श्री  दी०  चं०  कया  भारी
 उद्योग

 मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पंजाब में  छोटे  तथा  बड़े  पैमाने  के
 उद्योग  प्रारम्भ  करने

 के
 प्रशन

 पर
 विचार  किया

 गया  है  कौर  पंजाब  सरकार  की  सिफारिश  पर  इस  सम्बन्ध में  कोई  निर्णय  किया  गया

 यदि  तो  वह  निर्णय  क्या  है
 ?

 भारी  उद्योग  मंत्री  (  श्री  स०  स०  दाह  )  तथा  योजना
 आयोग

 ने  राज्य  को
 की

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  बहुत  सी  उद्योग  सम्बन्धी  योजनाओं  को  अनुमोदित  किया

 इन  योजनाओं  के  लिये  oR  करोड़  रुपये  का  एक  प्रयोगात्मक  उपबन्ध किया  गया  है  अर्थात्‌

 १४  करोड़  रुपये  मध्यम  तथा  बड़े  पैमाने  के  उद्योगों  के  लिये  तथा  49%  करोड़  रुपये  ग्राम  तथा

 कुटीर  उद्योगों  के  लिये--शर  इन  योजनायें  को  कार्यान्वित  करने  के  पहले  इनकी  विस्तारपूर्वक

 जांच  की  जायगी

 नांगल  उर्वरक  व  भारी  जल  परियोजना  सरकारी  उद्योग  के  रूप  में  area  की  जा  रही  है  ।

 एक  विवरण  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  पंजाब  में  किन  बड़े-बड़े  उद्योगों  की  स्थापना

 के  लाइसेंस दिये  गये  सभा-पटल पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  २०  |

 ख़ादिम  जातियों  क  विद्यार्थी

 1*२७४.  श्री  भीखा  भाई  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बहुत  से  ख़ादिम  जातियों  के  विद्यार्थी  वित्तीय  सहायता
 के  न

 होने  के

 कारण  श्रागे  अध्ययन  जारी  नहीं  रख  सकते  ;

 यदि  भाग  का  उत्तर  में  है  तो  केन्द्रीय  छात्रवृत्तियों  के
 नियमों  को  कौर  उदार

 बना  कर  मैट्रिक  से  कम  विद्याथियों को  तदर्थ  अनुदान  देने  की  व्यवस्था  करने  के  प्रश्न  पर  क्या  केन्द्रीय

 सरकार  विचार  कर  रही  है  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  (  डा०  म०  मो०  दास  )  भारत  सरकार  अनुसूचित  ख़ादिम

 जातियों के  सभी  सुपात्र  विद्यार्थियों  को  मैट्रिक  के  बाद  के  अध्ययन  के  लिये  छात्र-वृत्तियां  देती  रही  है  ।

 जहां  तक  आरम्भिक  तथा  माध्यमिक  शिक्षा  का  सम्बन्ध  है--यह  मामला  राज्य  सरकारों  से  सम्बन्धित  है  ।

 नहीं
 ।

 संश्लेषित  चावल

 1२७६.  श्री  कामत  :  कया  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  १८

 PEUS  के  तारांकित  wer  संख्या  १२५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 संश्लेषित

 चावल  बनाने  के  मामले  में  प्रौढ़  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  दे०  :  केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगि  गवेषणा

 संस्था  मैसूर  में  एक  छोटा  प्रयोगात्मक
 व  प्रदर्शनात्मक  एकक  स्थापित  किया  गया  है  सनौर  आरम्भिक

 सर a7  ५. है क  भ  किये  जायेंगे  जब  अरति  रिक्त परीक्षण किये  जा  रहे  हैं  ।  उत्पादन  के  बाकायदा  परीक्षण  उस

 विद्युत  शक्ति  प्राप्त  हो  जायेग
 गी

 ।

 मूल  रंगरेजी में  ।
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 |
 श्री  भोला भाई  :

 1*२८६८०
 थ्री  वोडयार :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  बिद्या  सम्बन्धी  तथा  समिति  की  बैठक  जो  गत  जून  में  नई
 दिल्ल में  हुई  यह  निर्णय  किया  गया

 था
 कि  भारत

 में  दुर्लभ  पांडुलिपियों  को  प्रकाशित  किया
 शर

 इस  प्रयोजन  के  लिये  विभिन्न  राज्य  विभिन्न  संस्थानों  तथा  विभिन्न  व्यक्तियों

 से  कितनी  पांडुलिपियां  प्राप्त  हुई  हैं  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  म०  मो०  :  हां  ।  किन्तु  प्रकाशन  के  लिये  केवल

 वित्तीय  सहायता  दी  जायेगी  ।  उन्हें  भारत  विद्या  समिति  प्रकाशित  नहीं  करेगी  ।

 इस  सम्बन्ध  में  सुझाव  मांगे  गये  हैं  कि  कौन  सी  पाण्डुलिपियां  प्रकाशित  की  जायें  |  प्रभी

 तक  उत्तर  नहीं  ा अ्राय  ।

 झ-लौह  घातों  सम्बन्धी  परिषद्‌

 श्री  स०  Wo  साबित

 डा०  राम  ससग च्छ  fag  :

 शिवनंजप्पा  :

 क्या  भारों  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 «  यह  पता  लगाने  के  लिये  कार्यवाही  की  गयी  है  कि  घर-लौह  aaa  मकान  इरादी
 बनाने  में  प्रयोग  करने  के  लिये  प्रयुक्त  किया  जा  सकता  है  या  नहीं  जिससे  फि  देश  के  इस्पात  की  बचत

 की  जा

 क्या  यह  सच  हैं  कि  शीघ्र  ही  इस  प्रयोजन  के  लिये  एक  भ्र-जोह  धातु  विकास  परिषद्‌
 बनायें  जाने  का  विचार  नौकर

 यदि  तो  कब  और  इसका  गठन  किस  प्रकार  का  होगा  ?

 शारी  उद्योग  मंत्री  स०  स०  सरकार  द्वारा  स्थापित  की
 गई  एलुमिनियम

 समिति  को  जो  विषय  जांच  के  लिये  सौंपे  गये  हैं  उनमें  एक  विषय  अ्रलूमिनियम  के  प्रयोग  किये  जाने

 को
 सम्भावना  के  बारे  में  है  क्योंकि  बताया  जाता  है  कि  एलुमिनियम ही  एक  ऐसी  भ्र-लौह  धातु हैं  जिसे

 निर्माण  कार्य  में  इस्पात के  स्थान  पर  प्रयुक्त  किया जा  सकता  है
 ।  समिति

 ने  भ्र पना  प्रतिवेदन  हाल  ही में

 दिया  है  भर  इसका  परीक्षण  हो  रहा  है  ।

 शौर  यह  विचार है  कि  ऐ-लौह  धातु  उद्योग  के  विकास  के  लिये  एक  विकास

 परिषद्‌  स्थापित  की  जाये  ।  परिषद्‌  के  सदस्य  तथा  इसे  सौंपे  जाने  वाले  कार्यों  के  बारे  में  अन्तिम

 निश्चय  तभी  नहीं  किया  गया  |

 भारतीय  स्वतन्त्रता  संग्राम  का  इतिहास

 TFRs.
 सरदार  इकबाल  सिंह

 :

 सरदार  श्रकरपुरी :
 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  रूसी  राष्ट्रीय श्री  कोमा पन्ट सेव  द्वारा  भारतीय  स्वतन्त्रता
 संग्राम पर  लिखा

 गया  निबन्ध  प्रा
 प्त

 हो
 चुका  शौर

 अंग्रेजी  में  ।
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 यदि  तो  भारत  के  स्वतन्त्रता  अन्दोलन  का  इतिहास  लिखने  में  उससे  क्या  सहायता

 मिलेंगी  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  (Sto  म०७  Ato  हां  |

 जो  रूसी  भाषा  में  कभी  प्राप्त  हम्ना  है  |  अभी  उसकी  जांच  नहीं  की  गई  है  ।

 केरल  राज्य  को  लगान  पद्धति

 1१७४.  श्री  ई  Fo  गोपालन  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रावणकोर  तथा  मलाबार  क्षेत्रों  के  लिये  केरल  राज्य  में  अलग-अलग  लगान  सम्बन्धी

 नियम  ग्रन्थ

 यदि  तो  प्रत्येक  क्षेत्र  में  क्या  मुख्य  विभिन्नतायें  प्र

 क्या  सरकार  समस्त  केरल  राज्य  के  लिये  एक  ही  लगान  सम्बन्धी  नियम  ग्रन्थ  लागू

 करने  का  विचार  कर  रही  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  हां  ।

 मुख्य  विभिन्नता  भूमि कर  पद्धति  में  मलाबार  क्षेत्र  भूमि  वर्गीकरण के  अ्रतसार भ्

 कर  लगाया  जाता  है  जब  कि  भूतपूर्व  ्रावनकोर-कोचीन  राज्य  वाले  क्षेत्रों  में  समान  मूल-कर  लगाया

 जाता है  ।

 राज्य  में  लागू  विभिन्न  विधियों  के  समेकित  होने  के  ्  राज्य  सरकार  इस

 पर  विचार  करेगी  ।  गच

 केरल  में  सरकारी  कर्मचारी

 श्री व०  प०  नायर :
 1१७७.

 {  श्री  परन्तु

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  १७  RENE  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  ७३६  के  उत्तर के
 सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  एकीकरण  से  पूर्व
 त्रावणकोर

 तथा  कोचीन  राज्यों  की
 भूतपूर्व

 सरकारों  के  प्रत्येक  विभाग  में  वर्ग  तथा  वरिष्ठता  की  सूचियां  रखी  जाती  थीं ;

 यदि  तो  प्रत्येक  सरकार  में  वर्ग  तथा  वरिष्ठता के
 ब्योरे  वाली  फाइलों  को  नष्ट

 करने  के  लिये  कौन  सा  वर्ष  निर्धारित  किया  गया  शौर

 क्या  वह  फाइलें  नष्ट  कर  दी  गईं  तथा  यदि  हां
 तो

 किस  की  आज्ञा  से  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  at  |

 ate  वर्ग  तथा  वरिष्ठता  सूची से  सम्बन्धी  फाइलें  नष्ट  नहीं  की  जातीं  ।

 ताबा

 Tos.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  aq  को  तांबे  की  कुल  कितनी  आवश्यकता

 भारत में  तांबे  का  कुल  कितना  उत्पादन  होता

 (7)  इस
 समय  विदेशों  से  तांबे  का  कुल  कितना  आयात  होता  हैं  तथा  उसका  कितना  मूल्य  है

 ?

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 भारी  उद्योग  मंत्री  स०  म०  लगभग  ३०,०००  टन  प्रति  वर्ष  ।

 aq
 c

 (=)  उत्पादन  में  )

 FEXR  ¥W,020

 १६४५४  , 2 Re

 REXY  9, X58

 c
 १९५६  Roy

 वर्ष  तैयार  किये  हुये  तथा  बिना  तेयार  किये  हुये  तथा  बिना

 तेयार  किये  हु  तांबे
 को  मात्रा  तैयार  किये  हुये  तांबे  का  मूल्य

 मे ं)

 PEUZ-UN  R4R  2,19  8,0  A,G4%

 PEYw-UY  VV  ERY  5,98,58,0 २२

 PEKY-UE  °5,009  59%,  80,XSQ

 srry हनियां छा

 1१७९.  श्री  राम  कृष्ण  :  aa  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  पेप्सू  तथा  पंजाब  में  कौन-कौन  सी  छावनियां  शर

 वर्तमान  वर्ष  में  कुल  कितनी  छावनियां  स्थापित  होंगी  ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  :  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 [  देखिये  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  २१]

 चालू  वर्ष  में  कोई  छावनी  स्थापित  करने  का  विचार  नहीं  है  |

 हाकी  का  खेल  सिखाने  के  सकल

 1१८०.  श्री  राम  कृष्ण  कया  farart  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  भारत  में  हाकी  खेलना  सिखाने  के  स्कूल  स्थापित  करने  का  विचार कर

 रही  ak

 यदि  तो  ऐसे  स्कूलों  की  क्या  संख्या  है  हराकर  वे  किन  स्थानों  पर  स्थापित  होंगे  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  स०  मो ०  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 काइमीर  जाने  के  लिये  santa पत्र

 1१८१.  श्री  राम
 कुष्ण

 :  कया
 प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 geue aq में  अब  तक  काश्मीर भ्रमण  करने  के
 लिये  कितने  व्यक्तियों  ने  श्रीमती-पत्रों

 के  लिये  आवेदन दिये  कौर

 कितने  व्यक्तियों  को  अनुमति पत्र  मिले  ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  :  १-१-५६  से  Fo-G-XE

 तक  ८१,८१९  व्यक्तियों  ने  अनुमति पत्र  के  लिये  आवेदन  पत्र  दिये
 ।

 इनमें  से
 ८  १,४५५ को  अनुमति  पत्र

 दिये  गये  ।  PKG  स  ३१-१०-५७  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  हैं  तथा
 तैयार

 होने  पर  सभा-पटल  पर
 रख  दी  जायेगी  ।

 मूल  म्रंग्रेजी में में  ।
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 झक  तथा  लौह  वयस्क

 ी  राम  कृष्ण  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  caw
 त्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  se
 ee  ५६  में  अब

 तक
 भारत  में  प्रभ  तथा  लौह  WAH  का  कुल  क्या ह ै?

 fata  तिक  संसाधन  मंत्रो  शक्  go  मालवीय )  अभ्रक  :  जन *  तक  २०  VESY

 लौह  :  अ्रगस्त  PEXG  तक  2,9%o,J00  टन  |

 के  महीनों
 के

 भ्रांकड़े  खानों  के  मालिकों  से  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 मंत्रिमंडल क  मंत्रियों  को  पात्रा  भत्ता

 कि  श्री  कामत  :  क्या  गह-कार्य मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 न  के  प्रत्येक  मंत्री  को  कितना  यात्रा  भत्ता  दिया  गया
 ?

 see

 a

 [|  काय  मंत्रालय  में  मंत्रो  (  श्री  एक  विवरण  जिसमें  नकारी  दी  गयी

 गर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  २२]

 जन मिका रोम  कमी

 १८४.  श्री  do  प०  नायर  :  क्या  गह-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  सलेक

 हि  (१)  केरल  राज्य
 के  त्रावणकोर-कोचीन  (२)  केरल  राज्य  के  मलाबार  क्षेत्र  में

 कमी  जेनमिकारोम

 त्रावणकोर-कोचीन  क्षेत्र  के  वए  हग

 इकाई  साग नीतिकारों भूमि  कुल  कितने  क्षेत्र  में

 2)  sahara  के  व  कितना इन  तालुकों  में  (१)  मूलभूमि  कर  तथा

 धन  लना  शेप
 ate

 भाग  निर्देशित  चालकों  में  भतलक्षी  प्रभाव  ea  | rata मल  afa  कर
 = प्रतिशत  उगाहा जा  चुका  है  ?  व

 गह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्रो
 से  जानकारी एक्

 वित  की  जा  रही
 पा समय  सभा-पटल पर  रख  दी  जायेंगी  I

 जेन मिका रोम  की  वसूलो  का  कौन

 १८४.  श्री | ह  To  नायर  :  FAT  गह-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ह  १९५०  से  PEXY TH WITH तक  प्रत्येक  वर्ष  जेनमीज  के  अभिकर्ता के  रूप  में

 सरकार ने  वसूल  किये  गये  जेनमिकारोम  धन
 में

 से
 कितना

 वार्षिक  कमीशन
 लिय  ;  शौर

 nt
 )  उपरिलिखित  वर्षों  में  इसकी  वसूली  पर  कितना  वारिक  व्यय  gar

 जानकारी
 दा

 गृह-कायें  मंत्रालय  में  मंत्रो  (  श्री  दातार  )  श्र

 है  यथासमय  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी ।

 बुनियादी  प्रशिक्षण  मंगाई  जोल
 थि

 श्हीद  को  ब्०  है ०  गोपालन  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें  fa

 क्या  सरकार  को  त्रावणकोर-कोचीन राज्य  की  मंगाई  जील  स्थित  बुनियादी  प्रशिक्षण

 संस्था  के  विद्यार्थी  शिक्षकों  उनकी  शिकायतों के  सम्बन्ध  |  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त

 विक
 तो  इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 ग्रेजी  में  | परं

 थ
 a  OS
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 शिक्षा  उपमंत्री  म०  मो०  :  नहीं  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 इस्पात  का  रायात

 1१८७.  श्री  त०  बने  विट्ठल  राव  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री यह
 बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 १८  SEX  से  ३०  १९५६ की  अवधि  में
 कितना  इस्पात  बाहर  से

 गया  उसका  मूल्य  कितना

 किन  देशों  से  यह  आयात  किया  शौर

 इसी  अ्रवर्धि में रेलवे में  रेलवे  तथा  कोयले  की  खानों  को  कितनी  मात्रा  दी  गई  ?

 भारी  उद्योग  मंत्री  0.0  म०  :  20,459,220  टन  जिसका  कुल  मूल्य

 50, 5,25, So  रुपये  था  |

 कैनेडा  श्र  भ्र मे रिका  ।

 रेलवे  को  €  १,८५४  टन  ।

 यात  किये  गये  तथा  देसी  इस्पात  के  इकट्ठा  भंडार  में  से  नियन्त्रित  दुकानों को  दी  गई

 मात्रा  में  से  कोयले की  खानों  को  इस्पात  दिया  जाता हैं  तथा  श्रायात  किये  गये  इस्पात  में  से  कोयले  की

 खानों  को  सम्भरण  के  अलग  गाकर  प्राप्य  नहीं  हैं  ।

 भारतीय  प्रशासन  सेवा  की  आपातकालीन  भर्ती

 1१८८.  श्री  दी०  do  शर्मा  :
 क्या  गह-कार्यों  मंत्री  २७  PEXS  के  अतारांकित

 संख्या  RON  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  प्रशासन  सेवा  के  पदों  की  संख्या  बढ़ाने  के

 सम्बन्ध में  प्रस्थापना तैयार  कर  ली  गयी  कौर

 यदि  तो  कुल  कितने  पदों  की  जरूरत  है  ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  शर  mi  तक  भारतीय

 प्रशासन  सेवा  के  कर्मचारियों  की  कुले  संख्या के  सम्बन्ध  में  झ्र भी  कोई  निश्चित  निर्णय  नहीं  किया  गया  ।

 एक  अनुमानित  प्राक्कलन  बनाया गया  था  भ्र  उसकी  घोषणा  कर  दी  गई  थी  |  wa  सभी  राज्य

 सरकारो ंसे  कहा  गया  हैं  कि  वे  अपनी  झ्रावश्यकता  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  को  ध्यान  में  रख  कर

 निर्धारित करें  |  विशेष  भर्ती  योजना  में  wat  किये  जाने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या

 (१)  राज्य  सरकारों  के  प्रतिवेदनों  के  mre  पर  अन्तिम
 ५  ०५६. च

 (२)  इस  बात  पर  निर्भर  होगी  कि  इस  सेवा  के  लिये  ऐसे  भ्रभ्यर्थी  उपलब्ध  हैं  या  नहीं  जो

 भ्रमित  भारतीय  मानक  पर  पूरे  उतरते हों  ।

 प्रादेशिक  औद्योगिक  विकास

 1१८६.  श्री  अनिरुद्ध सिह  :  कया  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  प्रादेशिक  औद्योगिक  विकास  की
 सम्भावनाओं  के  बारे

 में  परियोजना  प्रतिवेदन  तैयार  करने  की  दृष्टि से  देश  के  विभिन्न  प्रदेशों
 के  प्राचीन  भूगोल का

 अ्रध्ययन

 करने  के  लिये  प्रौद्योगिक  मंडियां
 बनाने  का  निश्चय

 किया
 ————

 मूल  wat  में  ।
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 यदि  तो  उस  दिशा  में  कभी  तक  कितनी  प्रगति हुई  है  ?

 भारों  उद्योग  मंत्री  (  श्री  ५ ह०  |: ह  दाह  )  हां  प्रत्येक  क्षेत्र  के  श्रमिक

 भूगोल  के  भ्रध्ययन के  आंकड़े  इकट्ठे  करने में  सहायता  देने  प्र  टेक्नीकल  मंत्रणा  तथा

 दर्शन  करने  के  लिये  चार  क्षेत्रीय  औद्योगिक  मण्डिलयां  बनाने  का  निश्चय  किया  गया  है  |

 अ्रावइ्यक  टेक्नीकल  कर्मचारियों  को  भर्ती  करने  के  लिये  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ।

 कमीशन  प्राप्त  पदाधिकारी

 1१९०.  श्री  रा०  ० ह  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारतीय  प्रशासन

 सेवा  में  हाल की  आपात  भर्ती  के  लियें  कितने  नियमित  तथा  गैर-नियमित  कमीशन  प्राप्त

 कारियों  को  आवेदन पत्र  भेजने की  अनुमति दी  गयी  है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  भारतीय  प्रयास  सेवा  में  आपात  भर्ती  के  लिये

 आवेदन  पत्र  भेजने  के  लिये  नियमित  पदाधिकारियों  को  ऋतुमति  नहीं  दी  गयी  थी  किन्तु  गैर-नियमित

 पदाधिकारियों  को  अनुमति  दी  गयी थी  ।  २४३  गैर-नियमित  पदाधिकारियों ने  आवेदन पत्र  भेजे  हैं
 |

 राय-कर  का  न  दिया  जाना

 1१९१.  श्री  बेलायुधन  :  क्या  वित्त  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  के  किसी  व्यक्ति पर  राय-कर का  भुगतान  न  करने

 पर  १  १९५६  से  तक  कोई  भ्र भि योग  चलाया गया  हैं  या  कौर  कोई  कार्यवाही  की  गयी

 we

 यदि  तो  ऐसे  कितने  व्यक्ति  हैं  ?

 तथा  लोहा  ate  इस्पात  मंत्री  ति०  ao  :  कौर

 किसी  व्यक्ति  पर  afta  नहीं  चलाया  गया  है  ।  अन्य  जानकारी  के  सम्बन्ध  sea  में  उल्लिखित

 अवधि के  लिये  ब्योरा  अलग  से  उपलब्ध  नहीं है  ।  १  १९५६  से  ३०  REUSE  की  म्रवधि

 प्राय-कर  अधिनियम की  धारा  ४६  (१)  के  अधीन  २४५  मामलों  में  कर  भुगतान न  करने  के  लिये

 दण्ड  दिया गया  भारतीय  राय-कर  अधिनियम  की  धारा  ४६  के
 अधीन  २०  मामलों में  ऐसे

 नोटिस  जारी  किये  गये  हैं  कि  यदि  भुगतान  न  किया  गया  तो  उनकी  सम्पत्ति  जब्त  कर  ली  जायगी
 |

 भारतीय  नौसेना  के  लिए  प्रशिक्षण

 Teer.  श्री  दी०  चल  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री श्यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १९५५-५६  में  कितने  भारतीय  नौसेना  के  प्रशिक्षण  के  लिये  विदेश  भेंजे  कौर

 वे  किन-किन  देशों  में  भेजे  गय े?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  :  oe!

 ब्रिटेन  कौर  माल्टा

 पस्तकालयाध्यक्षों  कौर  संग्रहालय  विज्ञान  विशषज्ञों  का  प्रशिक्षण

 1१९६३.  डा०
 राम  सुभग सिंह  क्या  दिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पुस्तकालयाध्यक्षों  कौर सं  सी  ग  a  विज्ञान  विशेषज्ञों  को  प्रशिक्षण  के  लिये  विदेश

 भेजने  की  कोई  योजना
 ee  ee

 मूल  wast  में  ।
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 यदि  तो
 इस  योजना  के

 भ्रन्तर्गत  अब  तक  कितने  व्यक्ति
 विदेश  में  प्रशिक्षण प्राप्त

 कर  चुके  कौर

 इस  योजना  के  अन्तरगत  अभी  कितने  व्यक्ति  विदेश  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  स०  मो०  हां  ।  विदेश में  संग्रहालय  विज्ञान

 विशेषज्ञों
 के  प्रशिक्षण  की  एक  योजना  है  ।

 पुस्तकालयाध्यक्षों  के  प्रशिक्षण  की  कोई  योजना  नहीं  है  किन्तु  उन्हें  श्रल्पकाल के  भ्रध्ययन  दौरों

 भेजने  की  योजना है

 १९५५  में  १२  पुस्तकालयाध्यक्षों  को  भ्रध्ययन  दौरे  पर  भेजा  गया
 था  ।

 कभी  तक
 किसी

 भी  संग्रहालय  विज्ञान  faster  ने  विदेश  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  नहीं  किया  है  ।

 श्रमी  ११  और  पुस्तकालयाध्यक्ष  विदेश  में  अध्ययन-दौरा  कर  रहे  हैं  ।

 विशेष  पुलिस  संस्थापन

 1१९४.  श्री  दी०  चं०  फार्मा  :  कया  गृह-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 वर्ष  १९५६-५७  में  अरब तक  विद्वेष  पुलिस  संस्थापन  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की

 जा  चुकी  a

 वह  किन  मदों  पर  खर्च  की  गयी  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  ३०  LENE  TH  28,90, VIE

 रुपय े।

 जेसा कि  संलग्न  विवरण में  बताया  गया  है  ।  |  देखिये  परिशिष्ट  २,  श्रनुकन्ध  संख्या  २३  |

 भारत में  पाकिस्तानी

 1१९४.
 दी ०

 चे  शर्मा
 कामत

 गह-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५६  में  अब  कितने  पाकिस्तानी  राष्ट्र जन  भारत

 उनके  कज  का  क्या  प्रयोजन

 दृष्टांत  की  मान्यता  समाप्त  होने  के  *बाद इस अ्रवधि इस  अ्रवधि  में  कितने  व्यक्ति

 यहां  ठहरे  कौर

 उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गयी  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  से  जानकारी  दइकटठी की  जा  रही

 है  ott  यथासमय  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायगी

 पंजाब  में  कल्याण  विस्तार  परियोजनाओं

 1१९६.  श्री  दी ०  Go  फार्मा  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 gad  पंचवर्षीय  योजना  में  पंजाब में  कितनी  कल्याण  विस्तार  परियोजनायें  चालू

 की  कौर

 वे  कहां-कहां  चालू  की  जायेंगी  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  स०  भो०  ov

 उन  परियोजनाओं
 का स्थान

 कभी  निश्चित  नहीं  किया  गया  है  ।
 य  क  et  tet ete  es  >

 ्  wae  मे ं।
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 स्थानीय  स्वशासन  के  पाठ्यक्रम

 Tee.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  किसी  भी  विश्वविद्यालय  के  पाठ्यक्रम में  पाठ्यक्रम के  तौर  पर  स्थानीय  स्वानासन

 की  दिक्षा  की  कोई  व्यवस्था

 )  यदि  तो  किन-किन  विश्वविद्यालयों  में

 यदि  तो  क्या  ऐसा  पाठ्यक्रम  बनाने  के  लिये  कोई  प्रयत्न  किये  जा  रहे

 यदि  तो  किस  प्रकार  के  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ौर  कौन  कर  रहा है  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  Ho  सो०  तक  प्राप्त  जानकारी
 शौर

 का  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  हैं  ।  देखिये  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  २४  ]

 गौर  (4)  जी  नहीं  ।  यह  विषय  विश्वविद्यालयों wie  राज्य  सरकारों  से

 सम्बन्धित है  |

 शिरास-कर

 1१९८.  श्री  दी०  ब्र  शर्मा  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 PEYR—KR  से  PEYY—UE  तक  के  वर्षों  में  होशियारपुर  ake  कांगड़ा  जिलों  से

 कितना  प्राय-कर  वसल  AK

 इस  शारवती में  प्रत्येक  जिले में  विभिन्न  राय  श्रेणियों  के  व्यक्तियो ंसे  कितनी

 राशियां वसूल  हुई  ?

 तथा  लोहा  ate  इस्पात  मंत्री  ति०  तक  PEXQ—XQ

 से  geYY—  तक  के  वर्षों  में  होशियारपुर श्र  कांगड़ा  जिलों  से  प्राप्त  राय-कर की  धनराशियां

 इस  प्रकार  हैं
 wine लाख  रुपयों

 PEXR  |  PY R—-UV  QEYS—YY
 PEXX—KR RSD

 होशियारपुर  io  ढ  Go  20°93  €'४  २

 कांगड़ा  ‘ow  Gv  2°00  wwe

 )
 इस  अवधि  रोक

 जिले में  विभिन्न  ara  श्रेणियों  के  व्यक्तियों से  प्राप्त  धनरादयिं

 इस  प्रकार हैं  :
 घ्ाकड  हजारों  म

 ला

 PEYV—XZ  PEXR—-UE  PEYT—KY  VEXN—NE

 २५  हजार
 रुपये  से  भ्रमित व्यापार-राय

 वाले  करदाता  Log  4%  19०0  G25

 १०  हजार  रुपये  से  २४५  हजार  रुपये  तक

 व्यापार-प्राय  वाल  करदाता  १२१  १२३  FER  ov

 ५  हजार  रुपय  स  १०  हजार  रुपय  तक

 यापार-प्राय  वाल  करदाता  १०२  RE  १२०

 ४  हजार  रुपये  से  कम  प्राकार-अब  वाले

 अन्य  करदाता  २१  २५  ३२  २२

 सम्पत्ति  और  लाभांश

 वालें  .  करदाता  9
 एएए

 ह

 19४  Gyo  oR  EVR कुल

 tra  aaa  में  ।
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 आंकड़े  हजारों

 (  जिला  कांगड़ा )

 १९५२-५३  PEXR—UV  REXY- UY  १९  L4-XS

 २४५  हजार  रुपये  से  अ्रघिक  STITT  AT

 Ve
 वाले  करदाता  ह

 घ०  ३६०

 १०  हजार  रुपये  से  २४५  हजार  रुपये  तक

 व्यापार-ग्राम  वाले  करदाता  30  Vs १५

 ५  हजार  रुपये  से  १०  हजार  रुपये  तक

 व्यापार वाल  करदाता  श्रे  <4  २०

 ५  हजार  रुपय  से  कम  व्यापार-भ्राय वालं वालें

 करदाता  9  १६

 वेतन  सम्पत्ति  ate  वाले

 दाता  23

 गला  ae  EF  a

 oe  ६४  १००  82.0
 सटाए  नन

 दिल्‍ली  राज्य  ह  नौकर  विधेयक

 1१९८.  श्री  दी०  Wo  फार्मा  :  क्या  गह-कार्य मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  दिल्‍ली

 राज्य  सरकार  घरेल  नौकर  विधेयक  उनके  पास  भेजा  था
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  हां  ।

 अस्पष्टता  निवारण  के  लिये  मद्रास  को  सहायता
 बह

 1२००.  श्री  वो रस् वामी  :  क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करना :

 अस्पष्टता  निवारण  सम्बन्धी कार्य  के  लिये  ay  PEUS  में  मद्रास के  लिये  कितनी

 राशि  नियत  की  गयी

 किन-किन  संगठनों  को  उसमें से  सहायता  दी  गयी  भ्र

 राज्य में  ८  दूर  करने  के  लिये  श्रीबर  PEXE  तक  योजनायें

 कार्यान्वित
 की  गयी हूँ  ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  (  )  १२,८९€,०००  रुपय  |

 atc  जानकारी  इकट्ठी की  जा  रही  हे  कौर  यथासमय  सभा-पटल  पर  रख  दी

 जायंगी ।

 समाज  कल्याण  केन्द्र

 1२०१.  |: है ०  Fo  रेड्डी  :  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 झ्रान्ध्  प्रदेश  में  ott  कितनी  कल्याण  विस्तार  परियोजनाओं  चल  रही हैं  शौर

 केहा-कहा

 इन  परियोजनाओं  के  लिये  तक  कितनी  धन  राशि  नियत की  गयी

 उसी  में  जनता  ने  कुल  कितना  प्रदान  दिया

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 १९५६-५७ में  श्रीनगर  प्रदेश में  कितने  की  देखभालਂ  ae  grata

 चाल  किये  जा  रहे

 उनके  लिये  कितनी  धनराशि  नियत  की  गयी  at

 ~

 इन  के  क्या  कार्यक्रम  हैं
 ?

 शिक्षा  उपमंत्री  झूठ  सो०  आवश्यक  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण

 संलग्न ह  ।  |  देखिये  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  २५]

 ५,७०,९६०  रुपये  |

 PEXY—UG  के  तरन्त तक  जनता ने  SER zt रुपये  का  अंशदान दिया  है  ।  १६५६-५७

 के  झांकड़े  वर्तमान  वित्तीय  वर्ष  समाप्त होने
 के

 बाद  उपलब्ध  होंगे  ।  aaa  के  रूप  में  दिये  गये
 श्रंगादान

 का  मूल्यांकन करना  कठिन  हैं  ।

 ३  गह  १०  अश्रयगह ॥ |

 288,222  रुपय े।

 कार्यक्रम  की  मुख्य  बातें  इस  प्रकार  होंगी  :

 नैतिक  विपत्ति  ग्रस्त  महिलाओं

 तथा  सुधार

 शर  गर-सुधार  से  किये  गये  व्यक्तियों का  उनका  ,  पालन

 पोषण  ate  प्रशिक्षण  |

 मक  शौर  बधिरों  के  लिए  संस्था

 1२०२.  श्री  भीखा  भाई  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार मक  कौर  बधिरों  की  किसी  संस्था
 को

 श्रमिक  सहायता  दें  रही

 ar

 यदि  तो  किसी भी  मक-बधिर  संस्था  को  १९५६  के  दौरान  में  कितना  सहायतानुदान

 दिया  गया
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  स०  सो०  हां

 यह  बताने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है
 |  [  देखिए

 परिशिष्ट  २,
 झनुनस्थ

 संख्या  २६  |

 बहु-प्रयोजनीय  स्कूल

 1२०३.  श्री  जेठा लाल जोशी  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सौराष्ट्र के  ऐसे  स्कूलों  की  संख्या  कितनी  है  he  उनके  नाम  क्या-क्या  हैं  जिन्हें

 PEXY-KE  कौर ३१  १९५६  तक  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बहु-प्रयोजनीय स्कूलों  में  बदलने

 के  लिये  भवन  निर्माण  श्र  सामान  यादि  के  लिये  धझनुदान मिला  कौर

 ऐसे  स्कूलों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्होंने  अनुदान  का  उपयोग  इसी  कार्य  में
 किया  कौर

 जिन्होंने  बहु-प्रयोजनीय स्कूलों  के  रूप  में  काय  करना  श्नारम्भ  कर  दिया  है
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  (  डा०  स०  मो०
 :  बम्बई  राज्य  सरकार  से  जानकारी

 इकट्ठी
 की  जा  रही  है  जो  बाद  में  दी  जायेगी

 कवि ern  ore  ee

 per  धंप्रेजी  में  ।
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 पाकिस्तानी  नागरिक

 २०४.  श्री  रघुनाथ सिह  :.  कया  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  हैदराबाद में

 पिछले  महीनों  में  कितने  पाकिस्तानी  नागरिकों  को  अनधिकारिक  रूप  से  बिना  सरकारी

 अ्रनुमति  प्राप्त  किये  भारत  में  प्रवेश  करने  पर  गिरफ्तार  किया  गया  है
 ?

 गृह-काय  मंत्रालय  में  मंत्री  एक  ।

 भारतीय  प्रौद्योगिक  मेला  स्थान

 सरदार  इकबाल  सिह
 1२१०४,

 सरदार  प्र कर परों

 क्या  भारी  उद्योग  मंत्री ५  PEAR  के  ऑ्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  १३४२  क  उत्तर

 के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारतीय  औद्योगिक  मेला  स्थान  को  स्थायी रूप  से

 मदान  बना  देने  के  बारे  में  जो  निर्णय  किया  गया  है  उसका  ब्योरा  क्या  है
 ?

 भारी  उद्योग  मंत्री  (  श्री  Ho  Ao  ब्योरा  कभी  तैयार  किया  जा  रहा  है  ।

 सोवियत  खनन  विशेषज्ञ

 1२०६
 Sf  सरदार  इकबाल  सिह

 सरदार  श्रकरपुरी

 क्या  प्राकृतिक  संसाधन  att  वैज्ञानिक  wage  मंत्री  ७  १९५६  के  तारांकित  प्रश्न

 १६०१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिस  में  निम्न

 दिखाई गई  हों

 तांबा  खनन  उद्योग  के  बारे  में  सोवियत  खनन  विशेषज्ञों की  सिफारिशों  का  ब्योरा  क्या

 ज्ञ  झर

 इन  सिफारिशों  पर  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  हे
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  Fo  दे०  मालवीय )  तांबा  खनन  उद्योग  के  सम्बन्ध

 में
 सोवियत  विशेषज्ञों  की  प्रमुख  सिफारिशों  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता है  ।  |  देखिये

 परिदिष्ट २,  अनुबन्ध  संख्या  २७  |  इन  विशेषज्ञों  के  सम्पूर्ण  प्रतिवेदन  की  एक प्रतिलिपि  प्स्तकालय

 में  उपलब्ध है  ।

 इस  मामले पर  मंत्रालय  के  प्रविधिक  विशेषज्ञ  विचार  कर  रहें

 श्रेबोतनिक  सेवा

 Row
 सरदार  इकबाल

 सिंह
 सरदार

 क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 इस  समय  विभिन्न  मंत्रालयों  में  कितने  व्यक्ति  राजपत्रित  पदाधिकारियों  की

 हैसियत  से  अवैतनिक  कार्य कर  रहे  हैं  जो  सांकेतिक  वेतन के  रूप  में  १  रुपया  प्रति  मास  या  इतना  भी

 वेतन  नहीं  ले  रहे  शर

 उनको  कौन-कौन  सी  शक्तियां  प्राप्त  हैं  पौर  उनके  कया  कार्य  हूँ
 ?

 —_—  ee  ee  ना  नाल  oo,

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  गत
 वर्ष  भ्रप्रैल में  एकत्र

 की  गई  जानकारी

 के  अनुसार  केन्द्रीय  सरकार  में  ३१  १९४५४  को  अवैतनिक  हैसियत  से  कार्य  करने  वालें

 राजपत्रित  पदाधिकारियों  की  संख्या  २४  थी
 ।

 भ्र द्य तन
 जानकारी  एकत्र

 की
 जा  रही  है  जो

 सभा-पटल

 पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 इस  प्रकार  अवैतनिक  कार्य  करने  वाले  पदाधिकारियों  की  शक्तियां  कौर  कार्य जिन  पदों

 पर
 वे  नियुक्त  हैं  उनका  कार्य

 किस
 प्रकार  का  इस  पर  निर्भर  करते  किन्तु

 अ्रबैतनिक कार्य  करने  वाले  व्यक्ति  की  ष्ह्  का  उपयोग  परामर्शदाता  के  रूप  में  किया  जाता  है  |

 सांस्कृतिक  छात्र-वृत्तियां

 JS  सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 1२०८.
 सरदार  श्रकरपुरो

 :

 कया  दिक्षा
 मंत्री  २२  REXS  के

 तारांकित
 प्रशन  संख्या  १२८९  के  सम्बन्ध

 में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (१)  विदेशी  छात्रों  और  (२)  विदेशों  में  भारतीय  उद्भव के  छात्रों  को  सांस्कृतिक

 छात्रवृत्तियां  देने  पर  PEYY—UG  के
 दौरान

 में  कुल  कितनी  राशि  व्यय  की  गई
 और

 ऐसी  छात्रवृत्तियों  से  जब तक  कुल  कितने  छात्रों  को  लाभ  पहुंचा है  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  (  डा०  Ho  Ato  :

 ६  पा० | (१)  ¥,89,3¥%  रु०  १०  करा

 (२)  रे,३२,८६०  रू०  ०  ग्रा०  a 9  पा०  |

 ३४८  ।

 रोपड़  में  पुरातत्वीय  ७ श्राव दाष

 सरदार  इकबाल  सिंह  :
 Tok.  सरदार  श्रकरपुरी  :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पुरातत्व  विभाग  पंजाब  के  रोपड़  नामक  स्थान  में  प्राप्त  हुई
 पुरातत्वीय

 वस्तुभ्नों की जांच की  जांच  कर  रहा

 क्या  उन्हें  नष्ट  होने  से  बचाने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  गई  शौर

 यदि  तो  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  चुकी है  ?

 tft  उपमंत्री  Fo  Ato  :  हां  ।

 तथा  खुदाई  में  प्राप्त  अ्रवशिष्ट की  रक्षा  के  लिये
 उस  स्थान  पर  स्थायी  रूप

 से  एक चौकीदार रख  दिया  गया  है  ।  उचित  नाली  व्यवस्था कर  दी  गई  हैं  जिस  से  वर्षा  के  जल  से

 कोई  हानि न  पहुंचे  ।

 बहु-प्रयोजनीय  स्कूल

 1२१०.
 f  सरदार  श्रकरपुरी

 सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 कया  शिक्षा  मंत्री  सभा-पटल  पर  एक  ऐसा  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिस  में  दिल्‍ली

 हिमाचल
 प्रदेश  के  उन  बहु-प्रयोजनीय

 स्कूलों  के  नाम  दिये  हुए  हों  जिन  के
 लिये या  तो  PERY—-UE

 ais
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 में  केन्द्रीय  सहायता दी  जा  चुकी  है
 अ्रथवा  PEYE-UY  में  एक  साथ  दी

 जायेगी
 कौर  प्रत्येक  के  लिये

 अलग-अलग  कितनी  राशि  होगी  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  स०  मो०  PEX-XG  भाव  दिल्‍ली  राज्य  के  लिये
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 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  )

 संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में  विचार  करने  का  प्रस्ताव  पर

 खण्ड  १  से  १६  २६-९८

 संशोधित  रूप  में  पारित  करने  का  प्रस्ताव  QS

 मणिपुर  क्षेत्रों  में  ग्राम-प्राधिकारी  )

 विचार  करने  का  प्रस्ताव  OE

 खण्ड  १  से  YS  कौर  अ्रनुसूची  ३६-४४

 CC संशोधित  रूप  में  पारित  करने  का  प्रस्ताव

 दैनिक  संक्षेपिका  BY—SG

 १४५  १९५६

 सभा-पटल  पर  रखा  गया  पत्र  BE

 कार्य  मंत्रणा

 बयालीसवां  प्रतिवेदन  BE

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी

 ी

 स मति  ह  उ

 दो  सदस्यों  का  नाम निदेशन  अ
 bboy

 भाग  राज्य  संशोधन

 विचार करने  का  प्रस्ताव  Yo  AX

 खण्ड  २  से  ४  प्रौर  खण्ड  ?

 संशोधित  रूप  गारत करन  का  प्रस्ताव  4%

 (  १



 भारतीय  प्रद्माल्क  )

 विचार करने  का  प्रस्ताव  L4G Oo

 खण्ड २  १
 द्य०

 संबोधित  रूप  में  पारित  करने  का  प्रस्ताव  co

 उद्योग  तथा  संशोधन

 विचार करने  का  प्रस्ताव  &2-FE

 सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  afata—

 बासठवां  प्रतिवेदन  &&

 दैनिक  संक्षेपिका  €9

 चमक  १  १९५६

 छेदीलाल  श्री  श्रीनारायण  माता  का  निधन

 €€

 सभा-पटल पर  रखे  गये  पत्र  €६-१०१

 श्रन्तर्राष्टीय स्थिति  के  बारे  में  वक्तव्य  १०  R-oO%

 जम्म  तथा  के  संविधान  के  प्रारूप  के  बारे  में  प्रदान  Poy

 कायें  मंत्रणा

 बयालीसवाँ  प्रतिवेदन  Rog

 sat
 समितियों

 द्वारा  निम्नलिखित के  सम्बन्ध  में  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  के

 समय  में

 (१)  स्त्रियों  तथा  लड़कियों  का  श्रनैतिक  पण्य  दमन  विधेयक  Rok

 (२)  बाल  विधेयक  Ro%

 (3)  स्त्री  तथा  बाल  संस्था  )  विधेयक  20 & &

 अपहृत  व्यक्ति  तथा  प्रत्येक  )
 जारी  रखना

 पुरःस्थापित  किया  गया  Ro

 राज्य  पुनर्गठन  विधेयक--पुरःस्थापित  किया  गया  Ro

 उद्योग  तथा  संशोधन  विधेयक  Poy— ey

 खण्ड  २  से  ७  प्रौर  १

 संशोधित  रूप  में  पारित  करने  का  प्रस्ताव  ११०

 रेलवे  यात्रियों  पर  सीमा-कर

 विचार करने  का  प्रस्ताव  १११८-२१

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों तथा  संकल्पों  सम्बन्धी

 बासठवां  प्रतिवेदन  १२१

 नाभिकीय  तथा  ताप-नाभिकीय  परीक्षणों के  बारे  में  संकल्प  PRAY

 सभा  का  कार्य  १११,  १११७-१८,

 दैनिक  संक्षेपिका
 RYE

 (२)



 १९  १६५६

 सभा-पटल पर  रख  गय  पत्र

 प्रतिलिप्याधघधिकार

 संयुक्त  समिति का  प्रतिवेदन  तथा  संयुक्त  समिति
 व

 समक्ष साक्ष्य  सभा-पटल  पर  रख  दिये  गये  CE

 साधु  तथा  सन्यासी  तथा  भ्रनुज्ञापन  )  f विधेयक  सम्बन्धी  याचिका  we

 सभा का  कायें  =  7  gve

 अन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  सम्बन्धी  प्रस्ताव  r  QYo-say

 दैनिक  संक्षेपिका  १  ८६-८४

 ट्रक  २०  १९५६

 सभा-पटल पर  रखे  गये  पत्र  @a&—Lo

 बाट  तथा  माप  मान

 aaa  समिति  के  प्रतिवेदन  का  उपस्थापन  %&o

 मोटर  गाड़ी  )

 समिति  के  प्रतिवेदन  का  उपस्थापन  cu 4

 संयुक्त  समिति  के  समक्ष  दी  गयी  साक्षी  4.0

 श्रन्तर्राष्टीय  स्थिति  के  बारे  में  प्रस्ताव  १९  १-२२६

 दैनिक  संक्षेपिका  र३  १-३२

 अक  २१  QEUR

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र  २३३,  RAY

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी

 तिरसठवाँ  प्रतिवेदन  २३३

 स्त्रियों  तथा  लड़कियों  का  भ्र नैतिक  पण्य-दमन

 प्रवर  समिति  के  प्रतिवेदन  का  उपस्थापन  २३३

 रेलवे  समय-सारिणियों  तथा  गाइडों  सम्बन्धी  याचिका  ३४

 RR केन्द्रीय  बिक्री  कर  .विधेयक--पुर:स्थापित  किया  गया

 लोक  प्रतिनिधित्व  संशोधन  )  विधेयक--पुरं:स्थापित  किया  गया  २३४

 विस्थापित  व्यक्ति  तथा  संशोधन

 पुरःस्थापित  किया  गया  रे

 निष्क्रांत  सम्पत्ति  व्यवस्था

 पूर:स्थापित  किया  गया  २३५४

 रेलवे  यात्रियों  पर  सीमा-कर

 विचार  के  लिये  प्रस्ताव  RRA

 खण्ड ०  से  €,  अ्रनसुची तथा  खण्ड  १  VVS—Yo

 संबोधित  रूप  में  पारित  करने का  प्रस्ताव  २५०

 (2)



 पृष्ठ

 राज्य  पुनर्गठन  )

 विचार  करने  का  प्रस्ताव  २४५१-५८

 RAYA खण्ड  २  तथा  2

 संबोधित  रूप  में  पारित  करने  का  प्रस्ताव  २  49.0

 हैदराबाद  राज्य  बैंक

 विचार करने  का  प्रस्ताव  २४५८-८३

 खण्ड  २  से  ४६,  अनुसूची  तथा  खण्ड  १  ”
 र

 संबोधित रूप  में  पारित  करने  का  प्रस्ताव  २८२

 अपहत  व्यक्ति  तथा  प्रत्येक  )  जारी  रखना

 विचार करने  का  प्रस्ताव  रेप

 दैनिक  संक्षेपिका  Rs  ६-८४

 मरक  २२  PERE

 अपहत  व्यक्ति  तथा  जारी  रखना

 विचार करने  का  प्रस्ताव  र

 खण्ड  २  2  ३२२

 पारित करने  का  प्रस्ताव  ३२२

 तरुण  व्यक्ति  प्रकाशन )

 विचार करने  का  प्रस्ताव  ३९२३-३६

 खण्ड  २  से  ७  कौर  2
 रे  २५-३६

 aaa  रूप  में  पारित  करने  का  प्रस्ताव  ३३६

 है प्रादेशिक  सेना

 विचार  के  लिये  प्रस्ताव
 रे  29-35

 दैनिक  संक्षेपिका  BRE

 अंक  २३  PEXE

 सभा-पटल पर  गय॑  पत्र  4.0

 राज्य-सभा  से  सन्देश  रे  I—o  रे
 पुस्तक  प्रदान

 संशोधन  he

 राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  सभा-पटल पर  रखा  गया  PER

 काय  मंत्रणा

 तैतालीसवाँ  प्रतिवेदन  ३४२
 सभा की  काय

 VER
 विदेशियों  सम्बन्धी  विधि

 पुरःस्थापित  किया  गया
 VER

 सड़क  परिवहन  निगम  fede

 पुर:स्थापित  किया  गया
 ३४ ३

 (¥)



 पृष्ठ

 ी  भविष्य  निधि

 PER पुरःस्थापित  किया  गया

 भारतीय  सांख्यिकी  संस्था

 -उठ पुरःस्थापित  किया  गया

 प्रादेशिक  सेना  )

 विचार करने  का  प्रस्ताव  २३४४-५६

 खण्ड  २  से  ४  खण्ड  १  RYR—4UY

 संबोधित  रूप  में  पारित  करने  का  प्रस्ताव  शद

 फरीदाबाद  विकास  निगम

 विचार  करने  का  प्रस्ताव
 रे  ५६-६४

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी

 तिरसठवाँ  प्रतिवेदन  रद

 संविधान  )
 विधेयक  १०७  का

 पुरःस्थापित  किया  गया  २६५

 भारतीय  विवाह-विच्छेद  fag  3  ग्राही  का  संशोधन

 पुरःस्थापित  किया  गया  REX

 दण्ड  विधि  संशोधन

 पुरःस्थापित  किया  गया

 संसद्‌  सदस्यों  के  वेतन  तथा  भत्ते

 ६  का  संशोधन  )——-Gzu:zartag  किया  गया  Ree

 दण्ड  विधि  संशोधन

 विचार करनें  का  प्रस्ताव
 BEQ—se

 मद्रास-तूलिका रिन  ट्रेन  दुर्घटना  के  बारे  में  वक्तव्य  Pae&—Eo

 दैनिक  संक्षेपिका
 ३  gR

 २६  Pug

 स्थगन

 मद्रास-तुतीकोौ रिन
 ट्रेन  दुर्घटना

 २६  ge
 सभा-पटल पर  रख  गय  पत्र  रे&£९--  Coo

 तय-सभा से  सन्देश

 कार्य  मंत्रणा  afafa—

 Yoo

 तैतालीसवाँ  प्रतिवेदन
 Yoo

 फरीदाबाद  विकास  निगम

 विचार  करने  का  प्रस्ताव

 खण्ड  २  से  24,  अनुसूची  तथा  १
 ४०  १-१४

 व  रख-र
 संबोधित  रूप  में  पारित  करने  का  प्रस्ताव

 ERK
 निष्क्रांत  सम्पत्ति  व्यवस्था  (

 विचार करने  का  प्रस्ताव
 Wy  न

 दैनिक  संक्षेपिका
 पन  VE

 (4%)



 क  २७  PENS

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र  CEQ  WE

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विजय  की  कौर  ध्यान

 दन मणिपुर  से  एक  सदस्य  का  राज्य-सभा  के  लिये  निर्वाचन

 निष्क्रांत  सम्पत्ति  व्यवस्था  विधेयक  SCE-F

 खण्ड  २  से  १६  श्र १  SCE—F 2

 पारित करने  का  प्रस्ताव

 विस्थापित  व्यक्ति  कौर  पुनर्वास  )  संशोधन

 विचार करने  का  प्रस्ताव  ४६  2-9

 खण्ड २  से  ८  शर 2  ह  gk—VE

 संशोधित  रूप  में  पारित  करने  का  प्रस्ताव  Wit

 मद्रास-तृतीकोरिन  रेल  दुर्घटना  पर  चर्चा  ४9  €-€  ६

 दैनिक  संक्षेपिका  EVES

 अक  २८  PERE

 स्थगन

 त्रिवेन्द्रम  में  केरल  उच्च  न्यायालय  की  बैंच  की  स्थापना  के  बारे

 में  झ्रान्दोलन  था  CEE—Yo  2

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  afafa——

 चौसठवां  प्रतिवेदन  40

 मोटर  गाड़ी

 संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में  विचार  करने का  प्रस्ताव  ५०  १-३७

 दैनिक  संक्षेपता  ARS

 भारतीय  डाक  तथा  तार  अ्रधिनियम  प्रौढ़  नियमों  के  बारे  में  याचिका  ARE

 मोटर  गाड़ी

 संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में  विचार  करने  का  प्रस्ताव  YRE—VNY

 खण्ड  २  से  १०२  ग्रोवर  खण्ड  ?  ४६-४७

 संशोधित  रूप  में  पारित  करने  का  प्रस्ताव  A419

 स्त्रियों  तथा  लड़कियों  का  अ्रनैतिक  पण्य  दमन

 प्रवर  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में  विचार  करने  का  प्रस्ताव  २५-५३

 दैनिक  संक्षेपिका  Yoav

 कर  ३०  १९५६

 राज्य-सभा से  सन्देश  शप्

 सभा-पटल पर  रख  गय  पत्र  शद

 (<) )



 पुष्ट

 लोक-लेखा

 ATMS
 किट

 ८६

 स्त्री  तथा  बाल  संस्था  च्च्

 प्रवर  समिति  के  प्रतिवेदन  का  उपस्थापन  ABE

 बाल

 प्रवर  समिति  के  प्रतिवेदन  का  उपस्थापन  146.0

 विद्युत  संशोधन

 प्रवर  समिति  के  प्रतिवेदन  का  उपस्थापन  ८

 प्रवर  समिति  के  सामने  दिया  गया  साक्ष्य  yc  ६-८७

 भारतीय  तार  विधेयक--पुरःस्थापित  X59

 सभा  का  काय  प--

 रीतियों  तथा  लड़कियों  का  अनैतिक  पण्य-दमन

 प्रवर  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में  विचार  करनें  का  प्रस्ताव  पद८-द१२

 खण्ड  २  से  Qy  १  संशोधित  रूप  में  पारित  करने  का  प्रस्ताव  ६०७ न  हर

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी

 चौसठवां  प्रतिवेदन  ६  १२-१३

 कोयला  खानों  के  राष्ट्रीयकरण  के  बारे  में  संकल्प  ६१३-२८

 राजनैतिक  पीड़ितों  के  बालकों  के  लिये  छात्रवृत्तियों के  बारे  में  संकल्प  ६६२८-२६

 आधिक  स्थिति  और  कराधान  सम्बन्धी  प्रस्थापनायें  RR FE

 वित्त  २)  विधेयक--पुर:स्थापित  ६६३६-३७

 वित्त  ३)  विधेयक--पुरःस्थापित  द  ३७

 दैनिक  संक्षेपिका  RRO FE

 sim  ३  PEUE

 स्थगन

 रामलीला  मैदान  में  पटाखे  का  विस्फोट  RER=VR

 सभा-पटल पर  सखा  गया  पत्र  GER  SR

 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  की  अनुमति  RR
 राज्य-सभा से  सन्देश

 ६४३

 हिन्दू  दत्तक ग्रहण  तथा  निर्वाह  व्यय

 राज्य-सभा  era  पारित  रूप  में  सभा-पटल  पर  रखा  गया  eR

 हिन्दू  विवाह

 राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  सभा-पटल  पर  रखा  गया

 (9)



 सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  श्रनपस्थिति  सम्बन्धी

 श्रठारहवां  प्रतिवेदन  GSI

 सभा  का  कार्यक्रम
 द्

 ज समुद्र  सीमा-शुल्क  fadan _  स्थापित  किया  गया

 राष्ट्रपति  की  केरल  सम्बन्धी  उदघोषणा  सम्बन्धी  संकल्प  EVV—TO

 दैनिक  संक्षेपिका  ६८१-८२

 तक  ४  PEYR

 सभा-पटल  पर  रखा  गया  पत्र  द्भय

 सभा  की  बैठकों से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  सम्बन्धी

 अ्रठाहरवां  प्रतिवेदन  द

 समिति  के  लिये

 भारतीय  टेक्नोलॉजिकल  खड़गपुर ...  Ras

 केन्द्रीय  विक्रय  कर

 विचार करने  का  प्रस्ताव  GOEL

 कार्य  मंत्रणा

 चवालीसवाँ  प्रतिवेदन  929.0

 केरल  के  खनिज  संसाधन  सम्बन्धी  ग्राम  घंटें  की  wai  ७१७-२२

 दैनिक  संक्षेपिक्रा  922.0

 ae

 (5



 लोक-सभा  वाद-विवाद

 Q—HRATAT  के  भ्र ति रिक्त  कार्यवाही )  ————————

 लोक-सभा

 २१  PEUG

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 [  wearer  महोदय  पी पीठ  rata  हुए
 |

 प्रश्नोत्तर

 देखिये  भाग  2

 १२  मध्याह्न

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 समवाय  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  प्रारूप  अधिसूचना

 राजस्व  कौर  सैनिक व्यय  मंत्री  म०  च०  :  में  समवाय

 १९४५६  की  धारा  ६२०  की  उपधारा  (२)  के  अन्तर्गत  संभा-पटल पर  समवाय  अधिनियम  १९५६

 की  धारा  $२०  की  उपधारा  (१)  के  प्रस्तुत  जारी  की  जाने  वाली  प्रारूप  अधिसूचना  की  एक  प्रति

 रख  देता  हूं  ।  पुस्तकालय में  रखी  गयी
 ।  [  देखिये  संख्या  एस०  ४७३/५६

 ा

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 तिरसठवाँ  प्रतिवेदन

 हुकम  सिह  :  मैं  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों

 तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  का  तिरसठवाँ  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 ot

 स्त्रियों  तथा  लड़कियों  का  aataa  पण्य-दमन  विधेयक

 प्रवर  समिति  का  प्रतिवेदन

 ठाकुर  दास  भागने  :  मैं  स्त्रियों  तथा  लड़कियों  का  अनैतिक  पण्य-दमन

 विधेयक से  सम्बन्धित  प्रवर  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में

 *भारत  सरकार  के  असाधारण
 राज् Isc  अपच

 कंग
 र--विभाग  २  दिनांक  २१-११-५६

 २३३



 RRY  २१  १६५६

 गाइडों  स
 त्री  याचिका रेलवे  समय-सारणियों  तथा  ब  द  दे Qi  Nl

 श्री  To  स०
 )  में  एक  याचक  द्वारा  हस्ताक्षर की  हई  याचिका  पेश

 करता हूं  जिसमें  कि  रेलवे-समय  सवारियों तथा  गाइडों  के  प्रकाशन  में  सुधा  र  क  रने  का  सुझाव  दिया  गया  है
 |

 मनता

 केन्द्रीय  बिक्री  कर*  विधेयक

 तथा  लोहा  ate  इस्पात  मंत्रो  ति०  Ao  कृष्णमाचारी  )  :  में  अ्न्तर्राज्यिक

 व्यापार  या  वाणिज्यिक  या  राज्य  के  बाहर  या  भारत  से  किये  जाने  वाले  निर्यात  या  भारत  को  किये  जाने

 वाले  ग्रायात  में  वस्तुओं  का  क्रय  या  विक्रय  को  निश्चित  करने  के  लिये  सिद्धांत  भ्रन्तर्राज्यिक

 व्यापार  या  वाणिज्य  में  वस्तुप्नों  के  विक्रय  पर  कर  उनका  संग्रह  तथा  वितरण  करनें  को  व्यवस्था

 करने
 प्रो

 भ्रन्तर्राज्यक  व्यापार  या  वाणिज्य  में  कुछ  को  विशेष  महत्व  का  घोषित  करने  प्रौढ़  ऐसी

 विशेष  महत्व  की  वस्तु भ्र ों  के  कय  या  विक्रय  पर  कर  लगाने  वाली  राज्य  विधियां  जिन  शर्तों  तथा  निबन्धों

 के  अधीन  उन्हें  निश्चित  करने  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने
 की

 अनुमति

 का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  FAT  तथा  स्वीकृत  |

 fro  ao  कृष्णमाचारी  :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित
 Kk  करता  हूं

 ।

 लोक  प्रतिनिधित्व  संशोधन  )  विधेयक

 विधि  तथा  श्रल्पसंरुपक-कार्य मंत्री  विद  में  श्री  पाटनकर  की  at  से  लोक

 प्रतिनिधित्व  RXo
 का  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित करने  की

 ऋतुमति  का  प्रस्ताव करता  हुं  ।

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  FAT  तथा  स्वीकृत  FAT  |

 विश्वास :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित करता  हूं  ।

 विस्थापित  व्यक्ति  तथा  संशोधन  विधेयक

 पुनर्वास  मंत्री  (at  मेहर  चन्द
 :  मैं

 विस्थापित  व्यक्ति  (  प्रतिकर  तथा  पुनर्वास )
 १९५४  का  संशोधन करने  वालें  विधेयक को  पुरःस्थापित  करने  की श्रीमती  का  प्रस्ताव

 करता  हुं  ।

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  (|  तथा  स्वीकृत |

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता हूं  ।

 मल ५  भ्रंग्रेजी

 *भारत  सरकार  के  अ्रसाधारण  गज़ट  भ  २  दिनांक  २१-११-५६  में  प्रकाशित
 *  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पर:स्थापित



 २१  १९५६  RRA

 निष्क्रांत  सम्पत्ति  व्यवस्था  विधेयक*

 मंत्री  मेहर  चन्द  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  नीलक्रांता  सम्पत्ति

 व्यवस्था  ReYo  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वालें
 विधेयक  पुरःस्थापित

 करने  की

 अनुमति दी  जाये  |

 oem  महोदय  :  यह  है  :

 निष्क्रांत  सम्पत्ति  व्यवस्था  R&yo  में  अग्रसर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 को  पुर:स्थापित
 करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat
 ।

 fall  मेहर  चन्द  खनना  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 aS

 सभा-पटल  पर  रखें  गये  पत्र

 प्रस्थापित  अध्यादेशों  का  विवरण

 लोक  प्रतिनिधित्व  अध्यादेश

 तथा  अल्प  संख्यक-कार्य  मंत्री  :  मैं  लोक-सभा  के  प्रक्रिया  तथा

 कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  ८९  (१)  के  ग्रन्थित  अपेक्षित  रीति  के  श्री  पाटनकर
 की

 भोर  से

 लोक-प्रतिनिधित्व  )  PEXS  (१९५६  का  संख्या  &£)  द्वारा  तुरन्त  कानून  बनाने  के

 कारणों  के  व्याख्यात्मक  विवरण  की  एक  प्रति  सभा-पटल पर  रखता  हूं  ।  [|  देखिये  परिशिष्ट  २,

 अनुबन्ध  सर्प  २८  |

 विस्थापित  व्यक्ति  तथा  संशोधन  अध्यादेश

 पुनर्वास  मंत्री  (att  मेहर  चन्द  खनना )
 मैं  लोक-सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन

 नियमों  के  नियम  oe  (१)  के  अन्तर्गत  भ्रपेक्षित  रीति  के  विस्थापित  व्यक्ति  तथा

 पुनर्वास  )  संशोधन  अध्यादेश  १९५६  (2ayg  का  संख्या  ७)  द्वारा  तुरन्त  कानून  बनाने  के  कारणों के

 व्याख्यात्मक  विवरण  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  २४]

 निष्क्रांत  सम्पत्ति  व्यवस्था  अध्यादेश

 श्री  मेहरचन्द  खन्ना  :  मैं  लोक-सभा  के  कार्य  संचालन  तथा  प्रक्रिया  नियमों  के  नियम

 oe  (१)  के  अ्रन्तर्गत  अपेक्षित  रीति  के  निष्क्रांत  सम्पत्ति

 FUG  (2ERE  का  संख्या  ६)  द्वारा  तुरन्त  कानून  बनाने  के  कारणों  के  व्याख्यात्मक  विवरण  की  एक

 प्रति  सभा-पटल  पर  रखता हूं  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ३०  |

 अंग्रेजी  में

 *भारत  सरकार  के  ग्रसाघारण  गज़ट  भाग--  विभाग  २  दिनांक  २१-११-५६  में  प्रकाशित



 २३६  २१  १९५६

 रेलवे  यात्रियों  पर  सीमा-कर  विधेयक--समाप्त

 श्रिया  महो  दय
 :  कार्यावलि  की  दूसरी  मद  तथा  पारित  करने  के  लिये  विधेयकਂ  है  ॥

 सामान्यतया  जब  कोई  ऐसा  विधेयक  या  संकल्प  हो  जिस  पर  विचार  हो  चुका  तो  उसे ही

 प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।  यदि  सम्बद्ध  मंत्री  किसी  दूसरी  मद  की  अ्रविलम्बनीयता  प्रकट  करें
 तो  दूसरी  बात

 है  ।  यह  प्रक्रिया  ७  झ्रपनाई  जानी  चाहिये  |  क्या  श्री  पाटनकर यहां  हैं  ?

 तथा  श्राप  संख्यक-कार्य  मंत्री  :  यदि  श्राप  आज्ञा  दें  तो  मैं

 श्री  पाटनकर  की  कौर  से  विचार  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  सकता  हूं  ।

 श्री  क०  क७  बसु  :  वह  इस  पर  पहले  विचार  किये  जाने  के  कारण  जानना

 चाहते हैं  ।

 महोदय  :  इसलिये  हम  wa  रेलवे  यात्रियों  पर  सीमा-कर  विधेयक  पर  विचार  कर  सकते

 हैं  ।  विचार  प्रस्ताव  श्री  श्रलगेशन  ने  १६  १९४५६  को  प्रस्तुत  किया  था
 ।

 माननीय  मंत्री  उत्तर  दे

 सकते हैं  |

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  अ्रलगेशन )
 प्रभी  कुछ  दिन  हुए  सभा  में  यह  मांग

 की  गई  थी  कि  इस  विधेयक  के  बारे  में  कुछ  शिक  जानकारी
 दी

 जानी  चाहियें
 |

 श्री  राम  चन्द्र  रेडडी  :  इसके  बारे  में  कई  संशोधनों  की  सूचना  दी  गई  है--इसलिये

 पं  को  विचार  प्रकट  करने  का  अवसर  दिया  जाये  |

 महोदय  :  अवसर  खण्ड वार  विचार  के  समय  दिया  जायेगा  |

 tat  स०  क०  मत  :  विचार  का  प्रक्रम  अभी  समाप्त  नहीं

 हु  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इस  ग्रोवर  देखा  था  किन्तु  कोई  उठा  नहीं--माननीय  मंत्री  ने  उत्तर  भी

 देना है

 श्री  अलगे शन
 :  मैंने  कल  अपना  भाषण  पूरा  किया  था  कौर  उसके  बाद  दो  कौर  सदस्य  भी  बोले  ।

 वे  चाहते  थे  कि  सभा  को  कौर  जानकारी  दी  प्रौर  वह  दे  दी  गयी  है  ।

 श्रेय  महोदय  :  मैं  खंडवार  विचार  के  समय  माननीय  सदस्यों को  बोलने  का  ग्र वसर

 दूंगा ।

 श्री  राघवाचारी  :  सदस्य  विचार  सामान्य  चर्चा  के  समय  प्रकट  करना

 चाहते थे  ।

 महोदय  :  अच्छा  माननीय  मंत्री  बाद  में  उत्तर  दे  लेंगे--अरब  श्री  राम  चन्द्र  रेड़ी  बोल

 सकते हैं  ।

 श्री  राम  चन्द्र  रेडडी
 :

 मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  क्योंकि  इससे  नगरपालिका यें

 मेलों तथा  त्योहारों  के  अवसर
 पर

 प्रतीक  प्राप्त  कर  सकेंगी  कौर  अच्छा  प्रबन्ध  कर  सकेंगी  ।  किन्तु

 में  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।

 जो
 टिप्पन  हमें  भेजा  गया  है  उसमें  कहा  गया  है  कि  कर  वसूल  करने  पर  कूल  एकत्रित  राशि  का

 २७
 प्रतिशत  खर्च  ATA

 |
 aq  वे  चाहते  हैं  कि  रेलवे  को  कर  वसूली  का  कमीशन

 ३
 प्रतिशत  किया  जाये

 ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 २३७ २१  PENS  रेलवे  यात्रियों  पर  सीमा-कर  विधायक

 मैं  समझता हुं  कि  यह  बहुत  ज्यादा  है  क्योंकि  रेलवे
 का  कोई

 खर्चा  तो  होगा  हीं  |  इसलिये  यह  १  प्रतिशत

 से  अधिक  नहीं  होना  चाहिये  |

 दूसरे  इन  मेलों  शादी  के  कारण  रेलवे  की  सदैव  वैसे  ही  बढ़ती  है
 ।  इस  कारण

 सं
 भी  १  प्रतिशत

 की  मात्रा  पर्याप्त  है  ।

 मेरा  संशोधन  संख्या यह  है  कि  तथा  मौसम के  टिकट  लेने  वाले  लोगों
 को  भी  इस  कर

 विमुक्ति  दी  जायें  ।  क्योंकि  मौसम  के  टिकट  लेनें  वालों  को  अन्यथा  बड़ी  सुविधा  होगी
 ।

 maga  में  भी  थोड़ी  तबदीली  की  जानी  चाहिये--क्योंकि  अरब  नियंत्रितਂ  डिब्बों

 तथा  प्रथम  श्रेणी  के  डिब्बों  के  किराये  में  बहुत  प्रकार  हो  गया  है  ।  इसलिये  इसकी  एक  अरन्य  श्रेणी  बना

 दी  जानी  चाहिये  ।  प्रथम  श्रेणी  के  टिकट  के  लिये  १  रुपया  तथा  वापसी  टिकट  के  लिये २  रुपये  रखें  जायें
 |

 प्रथम  तथा  द्वितीय  श्रेणी  में  भी  अन्तर  रहना  चाहिये  |  उसके  एक  टिकट  के  लिये  १९  तथा  वापसी

 टिकट के  लिये  eit  रुपया  निर्धारित  किया  जाये  ।

 मैं  यह  भी  सुझाव  देना  चाहता  हुं  कि  स्थानीय  निकायों  द्वारा  इस  रुपये  के  उपयोग  किये  जाने  के

 मामले  भी  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  की  एक  समन्वित  नीति  होनी  चाहिये  ।  मेरे  विचार  में  इस  व्यय  की

 उचित  लेखा-परीक्षा  होनी  चाहिये  ।  कौर  राज्य  सरकारें  इसका  उत्तरदायित्व  सम्भालें  ।  राज्य-सरकारों

 का  इन  पर  नियंत्रण  भी  होना  चाहिये  ।

 श्री  राघवाचारी
 :

 मैं  श्री  रैली  का  समान  करता  हूं
 ।

 मैं  एक  बात
 पर

 जोर  देना  चाहता  हूं  कि

 दरें  कुछ  कम  की  जानी  चाहियें  ।  जब  केन्द्रीय  सरकार  अधिसूचना  द्वारा  एक  दर  लागू  कर  सकेगी  तो  राज्य

 सरकारें  उसे  बढ़ाने  पर  जोर  देंगी  प्रौर  यात्रियों  पर  बोझ  पड़ेगा  |

 इसलिये दरों  में  कम  से  कम  Yo  प्रतिशत  की  कमी  की  जानी  चाहिये  ।

 श्री  रैली  ने  लेखा-परीक्षा  की  बात  कही  ।  किन्तु  हम  जानते  हैं  कि  स्थानीय  लेखा-परीक्षक किस

 प्रकार  की  लेखा-परीक्षा  करते  हैं  ।  जिन  मदों  पर  धन  व्यय  किया  जाये  उन्हें  प्रदेश  में  ही  बताया  जाना

 चाहिये  |

 संविधान के  भ्रनुसार  संसद  यात्रियों  पर  सीमा  कर  लगाने  की  विधि  बना  सकती  है--यह  कर

 समुद्र  तथा  विमान  यात्रा  पर  भी  लगना  चाहिये  ।  यह  भी  इसी  विधेयक  में  किया  जा  सकता  है--इसके

 लिये  दूसरी  विधि  बनाने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 दूसरा  सन्देह
 ४०  मील

 की  सीमा  के  बारे  में  है  चालीस
 मील

 के
 भीतर  यात्रियों पर  कर  नहीं

 किन्तु  केन्द्रीय  सरकार  इस  सीमा  को  घटा  भी  सकती  है  ।  इसका  प्रथ  यह  है  कि  इसे  दो  मील  भी  किया  जा

 सकता  है--तो  इसका  लाभ  क्या  |

 इसमें  एक  दूसरी  बात  यह  है  कि  इससे  लोग  ग्सि-रपट  भी  कर  सकते  हैं  ।  यह  संभव भी  है  ।

 क्योंकि  विधेयक  में  इसे  रोकने  का  कोई  भी  उपबन्ध  नहीं  है  ।

 श्री  न०  रा०  मूलनिवासी  :  जहां  तक  चालीस  मील  की  सीमा  का  सम्बन्ध eo

 इससे  जैसा
 कि

 मुझ
 से

 पहले  वक्ता  ने  कहा  कुछ  हानि  eT  होगी
 ।  इसलिये  हमें  इस  सीमा के  उपबन्ध

 को  विधेयक  से  निकाल  देना  चाहिये  ।

 अरब  मैँ
 कर

 की  दरों  के  बारे  में  कहना  चाहता  हुं  ।  प्रथम  श्रेणी  के  यात्री  अधिक  से  भ्रमित  १२  aa

 देंगे
 ।

 हमने  प्रथम  श्रेणी  समाप्त  कर
 दी

 है  कौर  उसका  नियंत्रित  श्रेणीਂ  से  बहुत
 प्रदत्त

 है
 ।

 इसलिये
 हमें

 इस  तथ्य  को  दृष्टि  में  रखते  हुये  इस  बात  पर  दोबारा  विचार  करना  ate
 ।

 मूल
 ot  में
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 to  रा०  मुनि स्वामी ]

 जहां  तक  २७  प्रतिशत  कमीशन  का  मैं  समझता  हूं  कि  यह  बहुत  ज्यादा  है--क्योंकि

 इसके  वसूल  करने  के  लिये  कोई  अधिक  कर्मचारी  नहीं  रखने  पड़ेंगे--केवल  एक  स्तंभ  शर  प्रकाशित

 करना  पड़ेगा  ।

 मेरे  माननीय  मित्र  ने  कहा  है  कि  ऐसे  मेलों  के  अवसरों  पर  रेलवे  को  वैसे  ही  पर्याप्त  aa  होती  ह

 इसलिये  वह  यह  राशि  भी  दे  सकते  हैं  ।  इस  कारण  मैंने  अरपना  संशोधन  संख्या  ५  रखा  है  जिसे  स्वीकार

 किया  जाये  ।  इसकी  शभ्राशय  है  कि  विधेयक  का  खण्ड
 ४

 हटा  दिया  जाये  ।  मैं  समझता  हुं  कि  तृतीय  श्रेणी

 के  यात्री  को  यात्रा  की  दूरी  का  विचार  किये  बिना  अधिक  से  अधिक  १  जाना
 कर

 के
 रूप

 में
 देना  पड़े  ।

 इसलिये  मेरा  matter  है  कि  मेरा  संशोधन  स्वीकार  कर  लिया  जाये  ।

 श्री  स०  कठ  मंत्र
 सिद्धांत  के  रूप  में  मैं  इस  ara  का  विरोध  करता  हूं  कि  लोगों

 पर

 कोई  भ्र प्रत्यक्ष उपकर  या  कर  लगाया  जाये  ।  रेलवे  मंत्री  ने  भी  कराधान जांच  प्रयोग  के  समक्ष  कहा

 था  कि  यदि  कर  बढ़ाये  जा  सकते  हैं  तो  किराया  भी  बढ़ाया  जा  सकता  है  क्योंकि  दोनों  केा  प्रयोजन  एक

 पहले  ही  किरायों  की  वृद्धि  से  लोगों  पर  बहुत  बोझ  ar  पड़ा  है  कौर  इस  कर  से  स्थिति  शौर  भी

 खराब  होगी ।  हमें  चाहिये  कि  हम  लोगों  को  इन  मेलों  तथा  नुमाइशों  में  जाने  का  प्रोत्साहन  दें  ताकि
 जाकर  वे  अपना ज्ञान बढ़ावें ज्ञान  बढ़ावें  किन्तु जब  हम  उन  पर  एक  कर लगाते हैं  तो  उनके  प्रोत्साहन

 पर  आघात

 करते  पहले  वक्ताओं  ने  करों  का  विरोध  किया  है  ।  मैं  भी  उनका  समर्थन  करता  हुं  ।

 जहां  तक  दरों  का  सम्बन्ध  तृतीय  श्रेणी  के  यात्रियों
 पर

 जो
 कर

 लगाये  हैं  वे  प्रथम  तथा  द्वितीय

 श्रेणी  से  कहीं  अधिक  हैं  ।  प्रथम  श्रेणी  पर  कर  डेढ़  रुपया  है  तथा  तृतीय  श्रेणी  पर  ८  ।  किन्तु

 साधारण  की  प्रति  व्यक्ति राय  क्या  है  ?  इसलिये  तृतीय  श्रेणी  के  यात्रियों  के  कर
 को

 कम  करके  १

 किया  जाये  ।

 खण्ड  में  भी  एक  त्रुटि  है  ।  २  वर्ष  से  कम  वायु  के  बच्चों  पर  कर  नहीं  लगेगा  ।  परन्तु ३  वर्ष  से

 १२  वर्ष  की  जरायु  के  बच्चों  के  लिये  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  कि  उनसे  प्रा  कर  लिया  जायेगा
 ।

 प्राण  टिकट

 पर  भी  उतना  ही  कर  लगेगा  ।  मुझे  ara  है  कि  मंत्री  महोदय  इस  त्रुटि  को  दूर  करेंगे  मुझ  यह  भी

 ar  है  कि  प्रभारी  मंत्री  कराधान  जांच  शभ्रायोग  के  सामने  दिये  गये  अपने  वक्तव्य  को  ध्यान  में  रख  कर

 इस  विधेयक  को  वापिस  ले  लेंगे  ।
 has

 श्री  बीर स्वामी  (  मयूरम--रक्षित-श्रनुसूुचित  जातियां  )  :  मैं  तीसरे  दर्जे  के  यात्रियों

 से  लिये  जाने  वाले  कर  की  दरों  का  विरोधी  हूं  ।  क्योंकि ४०  मील  की  सीमा  में
 ८

 oar  सीमा  कर  लेना

 बहुत  है  जो  कि  मेले  aris  में  जाने  वाले  निर्धन  व्यक्ति  नहीं  दे  पायेंगे  ।  इसलिये  मेरा  सुझाव  है  कि  यह  १

 अराना  कर  दिया  जाये  तथा
 Wo

 मील  की  सीमा  के  स्थान  पर  यह  सीमा  २४५  मील  कर  दी  जाये  ।  इसके

 ग्र ति रिक्त  २६  से  ७४५  मील  के  लिये  २  प्रान  तथा  १००  मील  तक  ¥  तथा  १००  मील  से  अ्रधिक

 पर  ८
 लिये  जाने  चाहियें

 ।
 मैं  तीसरे  दर्जे  के  यात्रियों  से

 ८
 art  लेने

 का
 विरोध  करता  हुं  ।  इसलिये

 मुझे  area  है  कि  रेलवे  मंत्रालय  तीसरे  दर्जे  के  यात्रियों  से  लिये  जाने  वाले  कर  की  राशि  ८  खाने  से  घटा

 कर  एक  कर  देगा  ।

 श्री  भक्त  दर्शन
 गढ़वाल  पूर्व  व  जिला  मुरादाबाद  उत्तर-पुर्व  )

 :  भ्रध्यक्ष  मैं  इस

 विधेयक  का  हृदय  से  समर्थन  करता  हूं
 ।

 मैं  इसलिये  समर्थन  करता  हूं  कि  मैंने  स्वयं  अपने  अनुभव  से  देखा  है

 कि
 हरद्वार  जैसी  जगहों  में  टर्मिनल  टैक्स  से  जो  आमदनी  होती  है  उससे  वहां  की  सुन्द  रता

 बढ़ी है
 ।

 जो  सज्जन  वहां  गये  स्वयं  हमारे  भ्रध्यक्ष  महोदय  वहां  गये  उन्होंने  देखा  होगा  कि  टर्मिनल

 मूल €+  wast  में
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 टैक्स  की  सहायता  से  वहां
 का

 कितना  विकास  किया गया  वहां  के  घाटों  को  कितना  सुधारा

 गया  है  ।  वहां  बहुत  ज्यादा  उन्नति  हुई  है
 ।

 मैं  सब
 तीनों  स्थानों  के  सम्बन्ध  में  ऐसा  ही  समझता  हूं  कि  इस

 रुपयें  का  wear  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।  मुझे  शिकायत  है  तो  केवल  यह
 कि

 उन  तीनों  स्थानों को  ही  यह

 सुविधा  दी  जा  रही  है  जो  कि  रेलवे  लाइन  पर  हैं  ।
 बहुत  से  तिरे  स्थान  ऐसे  हैं  जो  रेलवे  लाइन  पर  नहीं  हैं  ।

 वह  इस  सुविधा  से  वंचित  रह  जायेंगे  |  मैं  आपके  सामने  बद्रीनाथ का  उदाहरण  रखता  हु  हमारे  उपमंत्री

 महोदय  वहां  हो  ara हैं  ।  वहां  का  विकास  करने  की  बड़ी  आवश्यकता  लेकिन  मन्दिर  कमेटी  के  पास

 रुपया  नहीं  है  ।  प्रति  वर्ष  वहां  लाख  दो  लाख  यात्री  जाते  हैं  ।  यदि  यह  टर्मिनल  टैक्स  वहां  लगा  दिया  जाय

 और  जो  वहां  जाते  हैं  उनसे  पैसा  वसूल  कर  लिया  जाय  तो  मैं  समझता  हूं  कि  वहां  काफी  विकास  हो  सकता

 है  ।  चूंकि  यह  विधेयक  रेलवे  से  सम्बद्ध  इसलिये  इसके  श्रन्तगंत यह  बात  नहीं
 लेकिन

 में
 मंत्री

 महोदय  से  wats  करूंगा  कि  कोई  ऐसा  उपाय  सोचा  जाये  जिससे  ऐसे  es  स्थानों  पर  भी  ऐसी  व्यवस्था

 की  जा  सके  जो  कि  रेलवे  लाइन पर  नहीं  हैं  ।

 मेरे  कुछ  मित्रों  खास  कर  मैत्र  साहब  ने  इस  बात  का
 विरोध  किया  कि  इस  तरह  का

 टैक्स  न  लगाया  जाय  ।  मैं  तो  उनसे  बहुत  करता  के  साथ  यह  भ्रनुरोध  करना  चाहता  हूं
 कि

 हमें
 करों

 के

 सिद्धांत  का  विरोध  तो  नहीं  करना  चाहिये  ।  इस  विधेयक में  जो  कर  लगाये गये  वे  देखन ेमें  पहली  नजर

 में  तो  ज्यादा जान  लेकिन  जो  मेमोरन्डम  रेलवे  मिनिस्ट्री  की  कौर  से  दिया  गया  उसे  देखने

 से  मालूम  होता  है  कि  वास्तव  में  प्रौढ़  व्यवहार  में  इस  समय  यह  कर  झ्र धिक  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 क्लास  के  पैसेंजर के  लिये  कहीं  दो  od  से  बढ़  कर  टैक्स  नहीं  किसी  खास  मौके  की  बात  दूसरी  है

 जैसे  इलाहबाद  में  कुम्भ  मेला  होता  जिसमें  लाखों  आदमी  बिना  बुलाये  जाते  हैं  प्रौढ़  उनका  इन्तजाम

 करना  मुश्किल  हो  जाता  है  ।  वहां  पर  तीसरे  दर्ज  के  मुसाफिरों  के  लिये  ८  कराना  कर  लगाया  गया  था  ।

 परन्तु  मैँ  तो  एक  झ्राइवासन  मंत्री  महोदय  से  चाहता  हुं  कि  जो  अधिकतम  कर  निर्धारित  किया  गया

 हैं  उसका  उपयोग  केवल  विशेष  दशाओं  में  ही  किया  जाय  |  जो  रेट  इस  समय  तक  लगे  हुये

 वे  नाजाय जाय  :  मुझे  तराशा  है  कि  रेलवे  मंत्री  महोदय  एसा  श्रीनिवासन  देने  की  कृपा  करा  |

 जेसा  कि  मेंने कहा  कि  दूसरी बात  यह  है  जिसके  कारण  मैं  इस  बढ़े  हुये  टैक्स  का  समर्थन  करना

 चाहता हूं  कि  मैंने  स्वयं  हरद्वार के  कुम्भ में  देखा  दो-तीन बार  मुझे  वहां  का  कुम्भ  देखने  का

 मिला  कि  जो  पिछले बड़े-बड़े  कुम्भ  उनमें  इतने  जाते  कि  कई  लोग  तो  कुचल  कर  मर

 जाते थे
 ।

 उनका  इन्तजाम  नहीं  हो  पाता  सेनिटेशन  की  हालत  भी  बहुत  खराब  थी  ।  लेकिन

 १९४५५  में  जब  टेक्स  लगाया  गया  तो  उसकी  वजह  से  जेसी  उम्मीद  की  जाती  थी  fH  १४५  लाख

 यात्री  उसके  स्थान  पर  केवल  ५  या
 ७

 लाख  यात्री  उनका  इन्तजाम  बहुत  लेकिन
 रेलवे की  1.0  में  कोई  नहीं  पड़ा  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  आदमी  तो  मरे  थे  ।

 att  भक्त  दर्शन  :  कोई  मरा  नहीं  सब  जीवित  हैं  ।  इसलिये  मैं  इस  विधेयक में  बढ़े  हये  टैक्स

 का  इन  संशोधनों  के  साथ  समर्थन  करता  हूँ  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  छपा  करके  यह  झा रवासन
 जरूर ha  ह

 दें  कि  जो  हमारे  देश  में  बड़े  मेले  केवल  उन
 पर  ही  बढ़ा  झ  टैक्स  लिया  जायेगा |

 वही  टैक्स  लगता  रहेगा  जो  इस  समय  लागू  है  ।

 मैंने  एक  संशोधन  देने
 की

 सुचना  दी  है  ।  पैरा
 ४

 में  यह  बतलाया  गया  है  कौर  स्वयं  इस  मेमो

 कन्डम
 में

 दिया  गया  है  कि  इस  समय  २०  मील  तक  के  मुसाफिरों से  यह  कर  नहीं  लिया  ait  उन्होंने

 स्वयं  सिफारिश की  है  कि  ४०  मील  तक  के  यात्रियों  से  यह  कर  न  लिया  लेकिन  इसमें  एक  क्लोज
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 भक्त  दर्शन ]

 ऐसा  जोड़  दिया गया  है  कि
 :

 oe
 ०  ०  ०»  ०»  अथवा  उस  स्थान  से  उतनी  कम  दूरी  में  जितनी  केन्द्रीय

 सरकारी
 गजट  में

 अधिसूचना  के  द्वारा  निर्धारित  करे  ै

 इसका  मतलब  यह  है
 ४०

 मील  तक  के  लिये  कर  नहीं  लिया  लेकिन  केन्द्रीय
 सरकार  जहां

 तक

 चाहेगी  वहीं  यह  छूट  नहीं  देगी
 ।  हो  सकता है  कि  १५ या  २०  मील  पर  ही  वह  लेने  लगे

 ।
 वह  गलत  है  ।

 जो  कृपा  वह  बायें  हाथ  से  कर  रहे  उसे  दाहिने  हाथ  से  छीन  रहे  हैं  ।  उनको  aa  कृपा  सबके  लिये

 वैसी ही  बनाये  रखनी  चाहिये  कौर  जो  ४०
 मील  का  नियम है  उसका  दृढ़ता के  साथ  पालन  करना

 चाहिये  ।  इसीलिये  मैंने  एक  यह  संशोधन  देने  की  सूचना  दी  है  कि  ४०
 मील  से  अधिक  के  यात्रियों पर  ही

 यह  टैक्स  लगाया जाये

 मेरे  मित्र  श्री  राम  चन्द्र  रेड्डी  ने  एक  संशोधन  देने  की  सूचना  दी  है  कि  जो  कलेक्शन  चार्जेज  हैं  वह

 १  प्रतिशत  से  ज्यादा  नहीं  होना  चाहिये  ।  रेलवे  मिनिस्ट्री  ने  जो  एक्स्प्लेनेटरी नोट  टिप्पण  )

 दिया  है  उसमें  स्वयं  बताया  है  कि  खर्चे  २७  से  अधिक  नहीं  भ्राता  है  ।  इसका  अर्थ  यह  च  fH  ३  प्रतिशत

 तक  वह  वसूल  करें  तो  जायज  है  ।  इससे  ज्यादा  उन्हें  नहीं  लेना  चाहिये  ।  मैं  रेलवे  मंत्री  से  च्  करना

 चाहता  हूं  कि  कहीं  उनके  कर्मचारी  उनसे  ज्यादा  उत्साही  न  सिद्ध  हों  पौर  ३  परसेंट  से  बढ़ा  कर  १०

 सेंट  तक  न  ले  लें  |  इसलिये  इस  ऐक्ट  के  भ्रन्दर  स्पष्ट  कर  दिया  जाय  कि  किसी  भी  दशा  में  ३  प्रतिशत से

 ज्यादा  खर्चे  रेलवे  एडमिनिस्ट्रेशन  नहीं  काटेगा  |  बाकी  €७  प्रतिशत  जो  बचेगा  वह  स्थानीय  earl

 को  दे  दिया  जायगा

 मैंने  एक  संशोधन  देने  की  सूचना  दी  थी  कि  जो  फ्री  पास  होल्डर्स  हैं  उनको  इस  कर  से  मुक्त

 कर  दिया  जाय  क्योंकि  हम  लोगों--संसद  सदस्यों--पर  उनका  यह  अनुग्रह  है  कि  हमें फ्री  पास  मिला

 हुमा  सारे  भारतवर्ष  में  जाने  के  लिये  ।  हमें  टैक्स  देना  पड़े  तो  यह  जरा  मालूम  होता  है  ।

 लेकिन  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  हमारे  मंत्री  महोदय  ने  ग्रेड  संशोधन  नं
 ०

 १२  में  सूचना  दे  दी  है  कि  फ्री  पास

 होल्ड सं  इस  टैक्स  से  मुक्त  कर  दिये  जायेंगे  ।  मैं  अपनी  से  भ्र ौर  अन्य  सदस्यों  की  प्रो  से  मंत्री  महोदय

 को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  स्वयं  इसको  स्वीकार  कर  लिया  ।

 इन  दोदो  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  रघुवीर  सहाय  एटा--उत्तर-पूर्व  व  जिला  :  मेरा  विचार  था  कि  यह

 विधेयक  एक  ऐसा  विधेयक  है  जिसका  कोई  भी  विरोध  नहीं  करेगा  परतु  हमें  कलकत्ता  के  सदस्य  द्वारा

 सिद्धांत  के  आधार  पर  इसका  विरोध  किये  जाने  पर  भ्रमित  झ्राइचर्य  झा  ।  उन्होंने  कराधान  जांच  आयोग  के

 कुछ  उद्धरण  दिये  ।  में  उनका  ध्यान  भ्रायोग  के  प्रतिवेदन  के  खण्ड  ३,  पृष्ठ  ४०७  की  श्रावित

 करना  चाहता  हूं  जिसमें  बताया  गया  है  कि  यह  कर  लगाने  के  लियें  नगरपालिकायें उत्सुक  होती  हैं

 यह  यात्रियों  की  सुविधा  के  हेतु  ही  लगाया  जाता  है  ।

 रेलवे  मंत्रालय  के  ज्ञापन  के  पृष्ठ  २  पर  कहा  गया  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  यह  कर

 कालीघाट  में  कलकत्ता  सुधार  प्रयास  के  लाभ  के  लिये  ही  लगाया  जाता  है  ।  यदि  वह  इसके  विरोधी

 हैं  तो  उन्हें  चाहिये
 कि

 वे  इस  सुधार  प्रन्यास  को  लिखें  कि  वह  रेलवे  मंत्रालय  से  कहे  कि  यह  कर  न  लगाया
 जाय  ।

 मैं  दूसरे  प्रदान  पर  भ्राता  हूं
 ।

 मेरी  राय  है  कि  यह  यात्री  तथा  नवीन  कर  नहीं  हैं  ।  जैसा  कि

 बताया जा  चुका  है  यह  क्र  तीनों  स्थानों  पर  यात्रियों  की  सुविधा  के  लिये  लगाये  जाते  हैं  ।  भारत  में  प्रचार

 करके  भी  लोगों  को  इन  स्थानों  पर  जाने  से  नहीं  रोका  जा  सकता  कौर  फिर  रेल  इसका  प्रचार  भी  बहुत

 करती है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  गंगा  के  ans  इतने
 स्थान  जहां  बहुत

 अंग्रजी  में
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 यात्री  प्रात  हैं  परन्तु  कोई  विशेष  प्रबन्ध  नहीं  किया  जाता
 ।  ऐसे  स्थानों

 के
 लिये  विशेष

 गाड़ियां  चलानी

 चाहिये  जिससे  प्रतिदिन  के  यात्रियों  को  अ्रसुविधा  न  हो  ।
 रेलवे  प्रशासन  को  इन  सब  बातों

 पर  ध्यान

 देना  चाहिये  ।  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  उपमंत्री  महोदय  ने  एक  संशोधन  के  द्वारा  फ्री  पास  वालों  को
 इस  कर

 से  मुक्त  कर  दिया  है  ।  इन  दादों  से  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं
 |

 श्रीमती  शिवराज वती  नेहरू  लखनऊ-मध्य )
 अध्यक्ष  मैं  इस  विल  को  उचित

 समझती हूं  ?  कौर  समझती  हूं  कि  यह  बिल  रेलवे
 की

 श्रामदनी  बढ़ाने  में  सहायक  होगा
 ।

 हमें  जो  काफी

 रुपया-पैसा  मेलों  का  प्रबन्ध  इरादी  करने  में  खर्च  करना  पड़ता  उसको  ठीक-ठाक  करने  में  भी  हमें  काफी

 मदद  मिलेगी  |  इस  वास्ते  इस  बिल  की  बड़ी  आवश्यकता  थी  ।

 मैं  समझती  हूं  कि  जो  टैक्स  लगाया  जा  रहा  है  वह  जनता
 को

 खलेगा  नहीं  क्योंकि  हमारे  देश
 की

 जनता  जब  कभी  मेलों  इत्यादि  पर  जाती  है  तो  वह  वहां  पर  एंजाय  करने  के  लिये  जाती  है

 कौर  ऐसे  मौकों  पर  इस  बात  की  परवाह  नहीं  करती  कि  कितना  खर्चें  हो  जाता  प्यार  उसको  यह

 कहा  जायगा कि  थोड़ा-सा  पैसा  बतौर  टैक्स  के  दे  तो  यह  उसको  बुरा  नहीं  लगेगा  ।

 दो-तीन  बातें इस  बिल के  अन्दर  ऐसी हैं  जिनके  बारे  में  मैं  अपने  विचार  प्रकट  करना  चाहती हूं  ।

 इसमें  यह  कहा  गया  है  कि  जो  लोग  दूर  से  करायेंगे  उनके  ऊपर  तो  टैक्स  ज्यादा  लगेगा  कौर  जो-नज़दीक  से

 जायेंगे  उन  पर  कम  लगेगा  ।  मैँ  समझती  हुं  कि  जो  लोग  दूर  से  जाते  हैं  उनको  एक  तो  किराया  ज्यादा  देना

 पड़ेगा और  दूसरे  टैक्स  भी  ज्यादा  देना  पड़ेगा  कौर  जो  नजदीक  से  करायेंगे  उनको  टिकट  पर  भी  कम
 क  चल
 पेसे  देने  पड़ेंगे  शौर  टैक्स  भी  कम  देना  पड़ेगा  |  ऐसी  हालत  में  यह  जो  बात  है  यह  मेरी  समझ  में  नहीं

 जाती  है  ।  जो  नजदीक  से  भराते  हैं  उनको  टैक्स  कम  क्यों  देना  पड़े  कौर  जो  दूर  से  भराते  हैं  उन  पर  ज्यादा

 टैक्स  क्यों  लगाया  जाय  ।

 दूसरी  बात  जो  मैं  कहना  चाहती  हूं  वह  यह  है  कि  जो  टैक्स  प  क  रता  है  वह  एक  आदमी  से  एक  ही

 बार  जाता  है  ।  लेकिन  इस  बिल  में  यह  लिखा  शुभ्रा  है  कि  जब  यात्री  आयेंगे  तब  भी  उनसे  टैक्स  लिया

 जायेगा  तर  जब  वे  ऐसे  नोटिफाइड  एरियाज  से  जायेंगे तब  भी  टेक्स  लिया  जायेगा  ।

 इस  तरह  से  यह  दोहरा  टैक्स  कयों  लगाया  जा  रहा  यह  मेरी  समझ  में  नहीं  कराया  ।  मैं  चाहती हूं  कि  श्राप

 ही  समय  टैक्स  या  समय  लें  कौर  या  जाते  समय  लें  |

 तीसरी  बात  में  यह  कहना  चाहती  हूं  कि
 ४०

 मील  के  फासले  से  मनुष्य  जाये  या  यात्री  ५  तो

 उससे  कम  टेक्स  न  लिया  जाय  ।  इस  टैक्स  का  मकसद  तो  यह  है  कि  सरकार  की  सहायता  की  जाय  ।  तो

 जो  लोग  मेला  देखने  भराते  हैं  भर  वहां  जाकर  तरह-तरह की  चीजें  खरीदते  दान-पुण्य करते  हैं  प्रौढ़

 दूसरी कई  तरह  से  रुपया  खर्चें  करते  वे  खुशी-खुशी  थोड़ा-सा  टैक्स  भी  दे  गौर  उनको  यह  चीज  खलेगी

 भी  नहीं  ।  यह  ऐसी  चीज  है  कि  झ्रादमी  समझेगा  कि  जहां  हमने  कौर  दस  चीजों  पर  पैसा  खर्च  किया  वहां

 हमने  थोड़ा  सा  टैक्स  भी  कर  दिया  |  मैं  चाहती हूं  कि  चाहे  कोई  ४०  मील  की दूरी  से  चाहे  उससे

 ज्यादा  की  दूरी  सब  से  एक-सा  लेना  चाहिये  क्योंकि  सब  यात्री  हैं  ।  यह  कहना  कि  जो  फ्री  पास  होल्डर हैं

 जैसे  एम०
 पी०

 हैं  उनको  इस  टैक्स
 की

 भ्र दाय गी  से  माफी
 दे

 देनी  मैं  समझती  हूं  हमारी  शान  के

 खिलाफ  हमको  जिन्हें  कोई  कि
 राया  नहीं  देना  पड़ता उस  झ्राठ  टैक्स  से  जो  हमें  देना  माफी

 दे  दी  जाती  तो  में  तो  इसे  शान  के  बड़ा  खिलाफ  समझती  हूं  ।  जिस  तरह  से  श्राम  जनता  को  सरकार

 की  मदद  करने  के  लिये  कहा  जाता  है  उस  तरह  से  हमारा  भी  यह  फर्ज  हो  जाता  है  कि  हम  भी  सरकार

 की  मदद  करें
 ।

 ग्राम  ऐसा  नहीं  होता  है  तब  वही  बात  होगी  कि  जसे  ईसा  मसीह  ने  बाइबिल  में  लिखा  था

 जिनके  पास  अधिक  धन  उनको  शौर
 धन

 दिया  जाना  चाहिये  तथा  जिनके  पास  धन  नहीं
 उनसे  जो  कुछ  उनके  पास  है  वह  भी  छीन  लेना
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 मैं  समझती  fe  सबसे  यहै  टैक्स  लिया  जाना  चाहिये  |

 यह  बात  wae  है  कि  सरकार  को  मेलों  में  बहुत  बरच्छा  प्रबन्ध  करना  चाहिये  |

 मेलों  में  प्राम  तौर  पर  बड़ा  रश  (  भीड़-भाड़  )  होता है  कौर  गाड़ियां  काफी  नहीं  होतीं  उसका  नतीजा

 यह  होता  है  कि  डिब्बों  में  एक  के  ऊपर  एक  आदमी  चढ़े  होते  हैं  डिब्बे  बुरी  तरह  से  भर  जाते
 जब

 मैं  इलाहाबाद  कुम्भ  के  मेले  पर  तो  मुझे  इस  बात  का  अनुभव  हुआ
 था  ।

 उस  वक्त  मैंने  देखा
 कि

 लोगों
 को

 सांस  लेने  की  भी  गुंजाइश  नहीं  होती है  ।  इतने  लोग  डिब्बों  में  भर  जाते  हैं  ।  इसके  बावजूद  बाहर  खड़े  हुये

 लोग  दरवाजा  पीटते  जाते  हैं  कि  द  रवाजा  क्या  हमने  टिकट  नहीं  लिया  तुम  लोग  मजे  से  बैठे

 हमको  भी  क़द्र  कराने  दो
 ।

 जो  कुछ  वे  कहते  वह  ठीक  होता  है  कौर  सच  होता  है
 ।  मगर  अन्दर

 बैठे  हुये

 लोग  भी  एक  तरह  से  मजबूर  होते  हैं  ।  वे  दरवाजा  खोलें  तो  कैसे  खोलें  ।  डिब्बे  के  इन्दर तो
 तिल  रखने

 की

 जगह  भी  नहीं  होती  है  ।  कोई  बक्स  पर  चढ़ा  होता  है  कौर कोई  प्रश्न  बिस्तर  पर  बैठा  होता  बहुतों

 को  तो  सारा  सफर  खड़ा  ही  रहना  पड़ता  है  ।  इस  हालत  के  विषय  में  ही  एक  कवि  ने  कहा  है
 :

 खड़े  हैं  खिड़कियों  पर  कुछ  हैं  कंधों

 यह  वक्‍ते-ग्राजमाइश है खुदा के नेक बन्दों है  खुदा  के  नेक  बन्दों  पर  |

 यह  हकीकत  है  कि  जो  लोग  मेलों  को  जाने  के  लिये  यात्रा  करते  उन  खुदा  के  नेक  बन्दों  के  लिये
 सफर  वाकई  वक्‍्ते-प्राजमाइश  होता  है  |

 अ्राखिर  में  मैं  रेलवे  विभाग  के  मंत्री  जी  से  प्रार्थना  करना  चाहती  हूं  कि  उनको  लोगों  की  इन  तकली  फों

 का  ख्याल करना  चाहिये  |  वह  यात्रियों  से  टैक्स  अवश्य  लें  प्रौढ़  मुझे  तराशा  है  कि  यात्री  भी  वह  टैक्स  बड़ी

 खुशी सें  लेकिन  इसके  साथ  ही  साथ  यह  भी  जरूरी  है  कि  उनकी  सुविधाओं  का  भी  प्रबन्ध  किया  जाय
 र  उनको--श्र  खासकर  क्लास  ि ०  को--कुछ  थोड़ा-सा  रिलीफ  कौर  श्रीराम  देना  चाहिये

 शर  ज्यादा  गाड़ियों  की  व्यवस्था  करनी  चाहिये  |

 इन  चन्द  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  को  बिल्कुल  उचित  समझती  हूं  ।

 पंडित  ठाकर  दास  भागंव  )
 :

 स्पीकर  इस  बिल  को  देख  कर  पता  चलता  है  कि च

 दर-प्रबल इस  बिल  में  रेलवे  का  काम  प्रो  बोनो  पब्लिको  सेवा )  है  ।  रेलवे  भ  वास्ते  टैक्स  नहीं

 ले  रही  है  ।  यह  टैक्स जो  वसू  ल  किया  वह  म्युनिसिपल कमेटीज  या  लोकल

 बॉडीज  को  जायेगा  ।

 शनी  श्रलगेदान :  मैं  हिन्दी  कम  समझता  हूं  इसलिये  यदि  माननीय सदस्य  ash  में  बोलें तो  मैं

 उनकी  बात  पुर्णतया  समझ  सकूंगा  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने
 :
 मैं  यह  निवेदन  कर  रहा  था  कि  वास्तव  में  यह  विधेयक  एक  रेलवे

 विधेयक  नहीं  है  क्योंकि  इससे  रेलवे
 को

 कोई  लाभ  नहीं  होने  वाला  है  ।  परन्तु  फिर  भी  रेलवे  ने  इस  विधेयक

 को  प्रस्तुत  करने  में  पर्याप्त  काम  किया  है  जिससे  जनता  को  यह  जानकरी  हो  जाये  कि  वे  नगरपालिकाओं
 की  कितनी  सहायता  करने  को  तैयार  रहते  हैं  ।

 हमारे  देश  में  तीर्थ-यात्रा  करना  आवश्यक-सा है  ।  हमारे  पूर्वजों  ने  चार  धाम  बनाये  जो  देवा  के

 चारों  कोनों  में  स्थित  हैं
 ।

 उत्तर  में  दक्षिण  में  परिचय  में  द्वारका  तथा  पूर्व  में  पुरी  ।

 हमारे
 वेजों ने इनका

 ने
 इनका  चुनाव

 इस  कारण  किया  था  जिससे  समस्त  देश  में  तीर्थ  स्थान हो  सकें  ।

 मूल  sat  में
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 मैं  जानता  हूं  कि  रेलवे  तथा  सरकार  यात्रा  को  प्रोत्साहित  करने  को  उत्सुक  मैं  जानता हूं

 उत्तर  की  जनता  दक्षिण  में  जाना  चाहती  है  ।  अरब  यह  प्रवृत्ति  बढ़ती  जा  रही  है
 ।

 तथा  विदेशों  का  श्रमण

 भी  लोग  प्रतीक  संख्या  में  करने  लगे  हैं  जो  कि  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है
 ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  तथा  रेलवे  देश  के
 अन्दर  भ्रमण को  प्रोत्साहित  करें

 जिस
 प्रकार

 रूस  में  होता  है  ।  परन्तु  इसको  राज्य  सहायता  देकर  प्रोत्साहित  करने  के  स्थान  पर  वह  जनता  पर
 कर

 लगाना  चाहते  हैं  मैं

 ५  ह

 मानता  हूं  कि  मेलों  शादी  के  अवसर  पर
 रेलवे  तथा  नगरपालिका  को  यात्रियों  को

 सुविधा
 देने  के  लिये  पर्याप्त धन  व्यय  करना  पड़ता  है  तथा  उनको  यह  धन  वापस  मिलना  चाहिय े।

 टिप्पण  से  यह  पता  चलता  है  कि  कर  वसूली  की  लागत  कुल  कर  का  २७  प्रतिशत  होगी  और  रेलवे

 का  यह  सुझाव  है  कि  उसे  ३  प्रतिशत  मिलना  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  बात  पर  केवल  इस  दृष्टिकोण  से

 विचार  किया  जाये  कि  यात्रियों  को  सुविधायें  मिलनी  चाहियें  ।

 इस  विधेयक  में  मैं  एक  बात  यह  नहीं  समझ  पाया  हूं  कि  मेले  वाले  यात्रियों  तथा  साधारण  यात्रियों

 दोनों
 को

 कर  देना  पड़ेगा
 ।

 मैं  नहीं  चाहता
 कि

 साधारण  यात्रियों  से  भी  कर  लिया  जाये  परन्तु यह  पता

 लगाना  कि  कौन  मेले  वाला  यात्री  है  तथा  कौन  कठिन  है  ।

 मैं  इस  कर  का  विरोधी  नहीं  हूं  प्रतीत  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  यात्रियों  को  पर्याप्त  सुविधायें
 भी  दी

 जायें  ।  मैं  इसका  भी  विरोधी  नहीं  हूं  कि  रेलवे  को  ३  प्रतिशत  अ्रथवा  ५  प्रतिशत  मिले  परन्तु  उन्हें  यात्रियों

 कौ सुविधायें भी  उतनी  ही  देनी  चाहियें  ।  इसके  अ्रतिरिक्त यह  भी  जानना  बड़ा  कठिन  है  कि  नगरपालिकायें
 स

 वह  सब  जो  उनको  इस  कर  के  द्वारा  यात्रियों  को  सुविधायें  देने  पर  हीं  व्यय  करेंगी  |

 में  यह  चाहता  हूं  कि  सरकार  इसका  अवश्य  ध्यान  रखे  कि  यात्रियों  से  जो  कर  लिया  जाता है  वह

 नगरपालिकाओं  द्वारा  यात्रियों  को  सुविधायें  देने  पर  ही  खर्चे  किया  जाय  कौर इस  राशि से  उनके  अन्य

 खर्चे  न  चलायें  जायें  प्रौर  कर  इतना  ही  लिया  जाय  जितना  आवश्यक  हो  ।

 पहले  वक्ता  के  समान  मैं  भी  दो  अथवा  तीन  खण्डों  के  भ्राधारभूत सिद्धांत  को  नहीं  समझा  हूं  ।

 मैं  भी  १४५०  मील  से  वाले  तथा  ३०  मील  से  कराने  वाले  यात्री  के  अन्तर  को  नहीं  समझा

 दोनों  यात्रियों  को  समान  रूप  से  कर  देना  चाहिये  ।  मेरे  विचार  से  भ्रमित  दूरी  से  कराने  वाले  यात्री  से

 अ्रघिक  कर  लेने  का  सिद्धांत  ठीक  नहीं है  ।

 पहले  यह  व्यवस्था थी  कि  ३०  मील  की  सीमा  से  ars  यात्रियों  से  कर  नहीं  लिया  जाता  था  परन्तु
 बाद

 में  यह  रियायत ४०  मील  की  सीमा  तक  बढ़ा  दी  गई  मेरा  विचार  है  कि  यह  दूरी  जितनी  कम  रखी

 जाती  उतनी  ही  ठीक  थी  ।  क्योंकि  कम  दूरी  वाले  तो  रेल  के  स्थान  पर  प्राय  सवारियों  के  द्वारा  भी  झरा

 सकते  ४०
 मील  अथवा  १००  मील  की  दूरी  में  कोई  अन्तर  नहीं  है  तथा  यह  नीति  ठीक  नहीं  है  ।

 खण्ड
 ८

 में  दिया  गया  है
 कि

 इस  म्रधिनियम  के  अधीन  लिये  गये  सीमा-कर  के  भ्र ति रिक्त  wea  कोई

 सीमा-कर नहीं  लिया  जायेगा
 |

 जहां  तक  रेलवे  का  सम्बन्ध  है  ठीक  है  परन्तु  जो  व्यक्ति  हरिद्वार  से

 क  मोटर  कार  इरादी  से  जाते  हैं  उनको  दुबारा  वह  कर  देना  पड़ेगा जो  पैदल  चलने  वालों  तथा

 मोटर  से  जाने  वालों  से  लिया  जाता  है  ।  मेरा  निवेदन  यही  है  कि  एक  बार  कर  ले  लेने  पर  यात्रियों  से  कोई

 कर  न  लिया जाय

 मेरा  विचार  है  कि
 तीसरे  दर्जे  के  यात्रियों  से

 ८
 प्लान  लेने  के  स्थान  पर  चार  ज  लेने  चाहियें  ।

 यदि  सरकार  चाहती  है  कि  धार्मिक  समारोह  न  हों  तो  उन्हें  भ्रमित  कर  लेना  चाहिये  ।  प्रीतम

 कर  चार  तथा  बारह  होना  चाहिये  तथा  एक  रुपया  तथा  डेढ़  रुपया

 नहीं  होना  चाहिये  ।  मेरा  विचार  है  कि  इस  विधेयक  को  सभी  का  समर्थन  प्राप्त  होगा  ।
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 श्री  बमन  (  उत्तर  बंगाल--रक्षित-भ्रनुसूचित  जातियां  )  :  मैं  अपने  की  एक  बात  का

 समर्थन  करूंगा
 ।

 मैं  विधेयक  के  इन  उपबन्धों  से  सहमत  हूं  कि  किसी  एक  जगह  इकट्ठा  होने  वाले  यात्रियों
 पर  इसलिये  कर  लगाया  जाना  चाहिये कि  नगरपालिका  या  किसी  wea  संस्था को  यात्रियों  के  लिये  आवश्यक

 व्यवस्था  करने  की  खातिर  धन  प्राप्त  हो  ।  बड़े-बड़े  मेलों  में  सफाई  की  ठीक-ठीक  व्यवस्था  न  होने  के  कारण

 कितने  ही  लोग  रोगों  से  श्र  wer  कारणो  से  मर  जाते  हैं  ।  तत  उनके  लिये  सफाई  a  दूसरी  सुविधायों

 की  व्यवस्था करने  सहायता  देने  के  उद्देश्य  से  ही  यह  कर  लगाया  जाता  है  कौर  वह  स्थानीय

 पक्षों  को  दे  दिया  जाता  है  ।  कोई  इस  कर  का  विरोधी  नहीं  हो  सकता  |

 एक  बात  यह  कही  गयी  है  कि  जनसाधारण  पर  कर  नहीं  लगाया  जाना  चाहिये  ।  निर्णय ही  वह

 बहुत  seat  सिद्धांत  है  किन्तु  यदि  जनसाधारण  को  इस  कर  से  मुक्त  कर  दिया  जाय  तो  मैं  नहीं
 समझ

 पाता  कि  रेलवे  या  कोई  दूसरी  संस्था  असाधारण जन  पर  किस  प्रकार कर  लगा  सकती है  ।  अत: वहू वह

 प्रस्ताव व्यर्थ  है  ।  दूसरी  यात्रियों  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  संस्था  को  धन  दिलाने  के  हेतु  हमें

 साधारण  पर  भी  कर  लगाना  होगा  |  फिर  जब  वह  दूर  से  भ्राता  है  तो  वह  भी  बहुत  से  खर्च  करता  है
 ।

 यह  नहीं  रखा  जा  सकता  कि  जनसाधारण  को  कर  से  विमुक्त  किया  जाना  चाहिये
 ।

 मैं  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  से  इस  विषय  में  सहमत  हूं  कि  सभी  यात्रियों  पर  कर  लगाया  जाना

 चाहिये  चाहे  वह  कितनी  ही  दूरी  से  क्यों  न  भरा  रहे  हों  ।  मेरे  विचार  से  इस  बात  का  समर्थन  नहीं  किया  जा

 सकता  कि  अधिकारी दूरी  से  भराये  यात्री  पर  अधिक  कर  लगाये  जायें  ।  मेरा  मत  तो  यह  है  कि  कर  का  बोझ

 यात्रियों की  व्यवस्था  करने  वाली  नगरपालिका  या  किसी  अन्य  संस्था  की  झ्रावश्यकता  के  भ्रनुसार  बदलता

 रहना  किन्तु  सभी  के  लिये  कर  एक-सा  होना  चाहिये  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  भ्रमित  दूरी के
 a

 यात्रियों  से  भ्रमित  कर  लेने  में  रेलवे  मंत्रालय  का  क्या  उद्देश्य है  |

 श्री  श्रलगेशन
 :
 मैं  इस  बात  के  लिये  सभा  का  आभारी  हूं  कि  इस  विधेयक  पर  पुरी  तरह  चर्चा

 की  गयी  है
 ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कल  यह  जानकारी  मांगी  थी  कि  यह  कर  किस  प्रकार  वसूल  किया

 जाता  कितनी  वसूली  वसूली  का  क्या  खर्चे  होगा  कौर  वह  किस  प्रकार  खर्चे  किया  जायगा  इत्यादि

 उनकी  इच्छानुसार  तथा  माननीय  सभापति  के  आदेशानुसार  एक  ज्ञापन  परिचालित  किया  गया  है  कौर

 नह  जानकारी  बहुत  उपयोगी  सिद्ध  हुई  है  ।  wera  इस  विधेयक  पर  वाद-विवाद  इतना  पूर्ण  नहीं  होता  |

 मुझे  हो  है  कि  मुझे  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  अधिक  जानकारी  देने  का  राज  अवसर  मिला  |

 मित्र  पंडित  ठाकुर  दास  भागंव  कौर  श्री  रघुवीर  सहाय  को  धन्यवाद  देता हूं  कि  उन्होंने

 इस  विधेयक की  विवेचना  उचित  दुष्टि से  की  है  ।  ote  माननीय  सदस्यों  की  यह  धारणा  है  कि  यह

 विधेयक
 रेलवे

 मंत्रालय
 की  कौर  से  कर  लगाने  का  एक  विधेयक  है  ।  किन्तु  मेरे  इन  माननीय  मित्रों  न

 स्पष्ट  बता  दिया  है  कि  हमने  राज्य  सरकारों  तथा  सम्बन्धित  स्थानीय  निकायों  की  तौर  से  यह  विधेयक

 प्रस्तुत  किया  है
 ।

 हम  जानते  हैं
 कि

 तिरे  स्थानों  पर  कितनी  भीड़  इकट्ठी  होती  है  कौर  उन  यात्रियों

 के  लिये  नाना  प्रकार  की  सुविचारों  की  व्यवस्था  करने  में  विभिन्न  नगरपालिकाओं को  कितना  भ्रमित

 बोझ  उठाना  पड़ता  है
 ।

 इसी  बात  को  ध्यान  में  रख  कर  यह  कर
 अरब

 तक  वसूल  किया  जाता  रहा  |  अ्रनुभव

 से  ज्ञात  gar  है  कि  पहले  निर्धारित  उच्चतम  सीमायें  पर्याप्त  सिद्ध  नहीं  हुई  सनौर  इसलिये  सम्बन्धित  राज्य

 सरकारों की  यह  मांग  रही  कि  उन्हें  भ्र पना  दायित्व  पूरा  करने  में  सहायता  के  लिये  उच्चतम  सीमायें

 शर  बढ़ा  दो  जायें  ।

 इस  प्रकार की  वृद्धि  के  लिये  पहले  हरनेक  पर  हमें  अ्रध्यादेश  प्रख्यापित करने  पड़े  श्र
 इस  सभा  के  जरिये  झ्र घि नियम  बनाने  पड़े  |

 उन  बातों  को  कम  करने  के  लिये  ही  यह  विधेयक  सभा के  समक्ष

 रखा  गया  है  ।

 मूल  dae  bal
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 ज्ञापन से  ही  माननीय  सदस्यों  को  यह  मालूम  हो  गया  होगा
 कि  जिन

 जगहों  पर  कभी  तक
 कर

 नहीं

 लिया  जाता  उनमें  से  कितनी  जगहों  से  यह  कर  लगाये  जाने  की  मांग
 की

 गयी
 क्योंकि

 अपने  सीमित

 साधनों  से  उन  यात्रियों  की  व्यवस्था  करना  सम्बन्धित  नगरपालिकाओं  के  लिये  एक  बड़ा  कठिन  कार्य

 रहा  उन  नगरपालिकाओं की  सहायता  के  उद्देश्य  से  ही  यह  विधेयक  प्रस्तुत  गया  यह

 विधेयक  प्रस्तुत  करने  में  रेलवे  मंत्रालय  को  बहुत  हर्ष  नहीं  है  क्योंकि  उसने  रेल-यात्री  प्रौढ़  सड़क-यात्री  के

 बीच  भेदभाव  स्थापित  किया  है  ।  ara  थी  कि  कोई  माननीय  सदस्य  यह  विषय  किन्तु  मैं

 ही  उस  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।

 कराधान जांच  आयोग  ने  इस  कर  को  जारी  रखने  की  सिफारिश  करते  हुये  यह
 भी

 कहा  है
 कि

 परिवहन  के  अन्य  साधनों  से  यात्रा  करने  ग्र्थात श  झ्र धि कतर  सड़क-यात्रियों  पर  एक  मिलता-जुलता

 कर  लगाया  जाये  ताकि  सड़क-यात्री  कौर  रेल-यात्री  दोनों  ही  एक  स्तर  पर  हो  जायें
 ।

 चूंकि  यह  विषय

 राज्य  सरकारों  का  रेलवे  बोर्ड  इस  विधेयक  के  पारित  हो  जाने  के  बाद  राज्य
 सरकारों

 से  सड़क  यात्रियों

 पर  ऐसा  ही  कर  लगाने  पर  विचार  करने  के  लिये  कहेगा  ।  उससे  वर्तमान  भेदभाव  दूर  हो  जायगा  |  मैं

 समझता  हूं  कि  राज्य  सरकारें इस  सम्बन्ध  में  अनावश्यक  कार्यवाही
 करेंगी

 |  पैदल  पहुंचने वालों  पर

 भी  कर  लगाया  जाये  या  नहीं  इस  पर  राज्य  सरकारें  ही  विचार  करेंगी  ।  जैसे  बद्रीनाथ  पहुंचने  वाले

 यात्रियों पर  कर  लगाने  का  सवाल  तभी  पैदा  जब  हम  वहां  तक  सड़क  बना  दें  कौर  लोग  मोटर  या

 वस से  वहां  पहुंच सकें  ।

 उच्चतम  सीमाओं  के  विषय  में  कई  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  वे  बहुत  ऊंची  है  ।  मैं  उन्हें  बताना

 चाहता हुं  कि  ag  तो  केवल  भ्र धिक तम  है  कौर  वास्तविक  धन  राशि
 सम्बन्धित

 राज्य
 सरकारों

 के
 परामर्श

 से  निर्धारित की  जायेगी  ।  ara  है  कि  राज्य  सरकारें  व्यवस्था  करने  वाली  नगरपालिकाश्रों की

 तारों  का  ध्यान  रखेंगी  साथ  ही  वे  वास्तव  में  आवश्यक  उच्चतम  सीमा  से  ग्रसित  ऊंची  की

 मांग  नहीं  करेंगी  |  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  का  कहना  था  कि  नगरपालिकायें  यह  धन  राशि  किसी  भी

 अवस्था  झपने  साधारण  कार्य  के  लिये  काम  में  न  लायें  और  उसे  केवल  यात्रियों  पर  ही  खर्चे  करें  |

 परिचालित ज्ञापन  में  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  जानकारी  दी  हुई  फिर  भी  मैं  सभा  का
 ध्यान

 इस  विषय की

 कौर  दिलाना चाहता  हूं  ।  9eyuv ATT में  प्रयाग  के  कुंभ  मेले  के  अवसर  पर  वर्तमान  उच्चतम  सीमायें  लागू  की

 गयी  थीं  ।  किन्तु  यह  कहा  गया  कि  वे  न्यू  नतम  सीमा  होनी  चाहिये  |  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  इस  मद  के

 अधीन  VE kR  लाख  रुपये  और  कुछ  अन्य  साधनों  से  कुछ  कौर  धन  राशि  प्राप्त  हुई  किन्तु  इस  अवसर  पर
 उसका  खर्चे  ४१  लाख  रुपये  ।  इस  प्रकार  उसे  १६  लाख  रुपये  की  कमी  पूरी  करनी  पड़ी  ।  यहीਂ

 बात  इस  वर्ष  हरिद्वार  में  अर्ध  कुंभ  मेले  के  सम्बन्ध  में
 भी

 हुई  ।  इसी  प्रकार  ज्ञापन  में  दिया  gar  है  कि

 कुभकोणम्‌ में  हाल  में  महानतम  उत्सव  पर  केवल  १८  हजार  रुपये  प्राप्त  किन्तु  वहां  व्यवस्था  का

 खर्च  उससे  कई  गुना  अधिक  था  |  माननीय  सदस्यों  को  इस  बारे  में  शंका  नहीं  करनी  चाहिये  fH

 नगरपालिकायें इस  कर  से  प्राप्त  घन  अ्रपने  सामान्य  कार्य  में  वच  करेंगी  |

 यह
 भी

 कहा  गया  था  कि  इतना  ही  पर्याप्त  नहीं  कि  हम  वसूली  की  धन  राशि  राज्य  सरकार

 स्थानीय  संस्थापकों  को  सौंप  दें  चुपचाप  बैठ  जायें  बल्कि  हमें  उसकी  छानबीन  भी  करनी  चाहिये  कौर  इस

 विषय  में  जागरूक  रहना  चाहिये  कि  वह  धन  राशि  किस  प्रकार  खर्च  की  जाती  है  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  को

 बताना  चाहता  हूं  कि  राज्य  सरकारों  की  अपनी
 लेखा  परीक्षा  तथा  छानबीन  रहती  है  कौर  वह  इस  उद्देश्य

 के
 लियें  पर्याप्त  होनी  चाहिये

 ।  फिर
 भी

 इस  सम्बन्ध
 में

 माननीय
 सदस्यों  की  शंकाझों  की  सूचना  राज्य

 सरकारों  को  दे  दी  जायेगी  जिससे  वे  भविष्य  में  ग्रीक  सतर्क रहें  ।

 जहां
 तक  उच्चतम  सामानों

 का
 सम्बन्ध  वास्तविक  अनुभव  से  यह  प्रकट  है  कि  हमें  इस

 दशा में  अधिकतम का  कम  से  कम  उपबन्ध करना  चाहिये  प्रयाग के  कुंभ  मेले  तथा  हरिद्वार के  अर्घ»
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 [  श्री  अलगे शन

 HA  मेले  के  अवसर  पर  इस  अधिकतम  स्तर  पर  कर  इकट्ठा  करने  पर  वह  क  प्रयोजन  के  लिये

 पर्याप्त नहीं  सिद्ध  हुमा  ।  कुंभ  मेले  के  असवर  पर  अन्य  जरियों  से  भी  राय  होने  पर  जो  92.0  लाख  रुपये

 वह  श्रषर्याप्त  सिद्ध  हुई  ।  यह  समझा  जा  सकता  है  कि  इन  उच्चतर  सामानों  में  कमी  करना  संभव

 नही ंहै  ।  यदि  हम  उनमें  कमी  करें  तो  परिणाम  यह  होगा  कि  राज्य  सरकारें  उन्हें  बढ़ाने  की  मांग  करेंगी

 अर  हमें  फिर  उसमें  संशोधन  करना  होगा  ।  ऐसा  करना  ठीक  न  होगा  ।  सभा  से  मेरी  प्रार्थना है  कि

 यहां  प्रस्तावित स्तर  पर  ही  उच्चतम  सीमायें  कायम  रखी  जायें  ।

 एक  सुझाव  यह  रखा  गया  था  कि  नियंत्रितਂ  तथा  प्रथम  श्रेणी  के  करों  में  भ्रातृ  होना

 श्री  To  रा ०  मुनि स्वामी  ने  भी  यही  मांग  की  थी  यद्यपि  उनके  संशोधन  से  यह  मालूम  होता  है  कि

 उन्होंने  वहां  ऐसा  भेदभाव  नहीं  किया  है  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  को  श्रीनिवासन  देना  चाहता हूं  श्री भी

 बह  अन्तर  लागू  किया  जा  सकता  है  ।  नियंत्रितਂ  ate  प्रथम  श्रेणी  के  लिये  ही  उच्चतम  सीमा

 निर्धारित  की  गयी  है  ।  हम  दोनों  के  लिये  भिन्न-भिन्न  दर  तय  कर  सकते  एक  के  लिये  ऊंचा  हो  सकता  है

 श्र  दूसरे  के  लियें  नीचा  ।  उस  विषय  में  पहलें  ही  ध्यान  दिया  गया  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  परस्पर  विरोधी  मत  प्रकट  किये  गये  हैं  कि  कितनी  दूरी  तक के  यात्रियों को  इस

 कर  से  मुक्त  किया  जाये  |  श्री  राघवाचारी  ने  यह  कहा  कि  चूंकि  हमें  यह  शक्ति  प्राप्त  है  कि  हम  इस  दूरी

 को
 ४०

 मील  से  घटा  सकते  इसलिये  हमें  चाहिये  कि  यह  विमुक्ति  किसी  को  भी  न  दें  ।  wer  माननीय

 सदस्यों  ने  कहा  कि  यह  कर  सभी  को  देना  चाहिये  ।  श्री  मुनि स्वामी  ने  कहा  कि  चूंकि  यह  कर  कभी-कभी  ही

 लगता  है  तो  इस  बात  में  किसी  को  कोई  नहीं  होनी  चाहिये  कि  सभी  यह  कर  दें  ।  कई  मामलों  में  तो

 यह  कर  सदा  ही  लगेगा  |  उदाहरण  के  रूप  में  रामदेव  को  ही  लीजिये  ।  वहां  सारा  वर्ष  सीमा-कर लगता

 है  ।  विभिन्न  राज्यों  से  यह  मांग  की  जा  रही  है  कि  कुछ  स्थानों  में  तीर्थ-यात्री  सारा  वर्ष  ar  रहते  हैं  ।

 हरण  के  लिये  बनारस  ऐसा  स्थान  है  जहां  तीर्थ-यात्री  वर्ष  में  एक-दो  बार  नहीं  बल्कि  बवण्डर भर  जाते  रहते

 ऐसे  स्थानों  के  पास  जो  लोग  रहते  हैं  जो  वहां  किसी  धार्मिक  प्रयोजन  या  तीर्थ-यात्रा  के  लिये  नहीं

 बल्कि  अ्रपनें  साधारण  काम  या  जीविका  के  लिये  जातें  उन्हें  यदि  यह  कर  देना  पड़े  तो  उन  पर  बड़ा  बोझ

 पड़ेगा  ।  इसी  विचार से  कुछ  दूरी  तक  के  लोगों  को  इस  कर  से  मुक्त  कर  दिया  गया  है  ।  इसके  लिये  पहले

 ३०  मील  की  दूरी  निश्चित  अरब  इसे  बढ़ा  कर
 ४०

 मील  कर  दिया  गया  है  ।  परन्तु इसके  वास्तविक

 निर्धारण  के  समय  राज्य  सरकारों  भ्रौर  रेलवे  मंत्रालय  के  पास  इस  बात  की  गुंजाइश  रहेगी  कि  वें  स्थानीय

 श्रावश्यकताश्रो ंके  अनुसार  इसमें  फेर  बदल  कर  सके  |  इसका  निर्धारण  तीर्थ-स्थान  के  विभिन्न  wie  के

 स्टेशनों  को  ध्यान  म  रख  कर  किया  जायगा  ।  इसलिये यह  सीमा ४०  मील  की  कर  दी  गयी  है  ।  मेरा

 विचार  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  झगड़ा  नहीं  होना  चाहिये  ।

 यह  सुझाव  दिया
 गया

 है
 कि

 अधिक  दूरी  से  भराने  वाले  यात्रियों  से  कम  दूरी  से  भाने  वालों  की  भ्र पे क्षा

 अधिक कर  नहीं  लिया  जाना  चाहियें  क्योंकि
 सुविधायें  तो  सभी  के  लिये  एक  सी  चाहे  वें  पास  से  ७

 हों  या  दूर  से
 ।

 इस
 तक

 का  खण्डन  करने  के  लिये  मेरे  पास  कोई  जोरदार  दलील  नहीं  ।  यह  बड़ा  प्रिया

 सुझाव  मालूम  होता  है
 ।

 परन्तु  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  जो  दूर  से  भराते
 वे  शायद  कुछ  अ्रधिक दे

 सकें  प्रौढ़  उनके  लिये  उसमें  कोई  कठिनाई न  निकट  कौर  दूर  से  भराने  वालों  पर  विभिन्न  दरों से  कर

 लगाने  की  बात  उचित  इसके  पक्ष  में  सिवाय  इसके  कौर  कोई  दलील  नहीं  है  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  इस
 कर

 की  वसूली  के  लिये  रेलवे
 को

 कुछ
 न

 दिया  जाय  ।  श्री  मुनि स्वामी ने

 यहां  तक  कहा
 कि

 इस  कर  में  केन्द्रीय  सरकार  का  यह  योगदान  होना  चाहियें  कि  वह  इसकी  वसूली  का  खर्च

 मैं  उन्हें  यह  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि
 ऐसी

 बात  नहीं  है  कि  ऐसे  अवसरों  पर  रेलवे  की  श्रोर  से  कुछ

 खर्च  नहीं  किया  जाता  |  उदाहरण  के  लिये  कुंभ  मेले  के  अवसर  पर  रेलवे  ने  ७०  लाख  रुपये  से  अधिक

 खर्चे  किया  था
 ।

 मेरे  पास  आंकड़े नहीं  हैं  जिनसे  यह  पता  चले  कि  हम  उस  खर्च  को  वसूल कर  सकें  हे
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 या  नहीं  |  परन्तु हम  ऐसे  पर  यह  नहीं  देखते  कि  इसके  बदले  में  हमें  कुछ  मिलेगा  या  नहीं
 ।  हम  तो

 इस  बात  का  ध्यान  ही  रखते  हैं  कि  ऐसे  स्थानों  पर  जो  लोग  इतनी  संख्या  में  जमा  होते  उनके  प्रति  रेलों
 ब  ७  ~

 की  जिम्मेदारी है  कौर  उन्हें  इन  तिरे-यात्रियों को  श्रघिकाधिक  सुविधायें  देने  के  लिये  प्रयत्न  करने  या

 खर्च  करने  में  कोई  कसर  नहीं  उठा  रखनी  चाहिये  ।  इसी  पर
 प्रबन्ध  किया  जाता है  ।  मैंने कई ~

 स्थानों  का  निरीक्षण  किया  है  देखा  है  कि  जो  प्रबन्ध  वे  झ्रावइ्यकता से  अधिक  थे  ।

 यात्रियों को  सुविधायें  देने  में  रेलें  पर्याप्त उदार  रही  हैं  ।  यह  बात  नहीं  कि  हम  इस  भोर  कुछ
 नहीं

 कर

 रहे  हैं  ।  स्थानीय  निकाय  जितनी  सुविधायें  दे  सकते  हैं  उनके  साथ  ही  कौर  सारी  सुविधायें  दी  गई  कौर

 इस  प्रकार  भ्र ति रिक्त  व्यय  करना  पड़ता  है  ।

 वसूली  पर  व्यय  की  गणना  ठीक-ठीक  की  गयी  है  ।
 किसी

 की  यह  धारणा  नहीं  होनी  चाहिये  कि

 वास्तव  में  जितना  हम  व्यय  करते हैं  उससे  af  वसूल  कर  लेंगे
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  संविधान  के

 २७९  (१)  की
 कौर  ध्यान  झ्राकर्षित  करना  चाहूंगा

 ।
 मैं  उक्त  अ्रनुच्छेद  का  कुछ  पढ़

 कर

 सुनाता  हुं
 ड

 ".
 .  उन  उपबन्धों  के  प्रयोजनों के  लिये  किसी  क्षेत्र  के  अथवा  उससे  मिले  हुये

 माने  जानेवाले  किसी  कर  या  शुल्क  का  अथवा  कर  या  शुल्क  के  किसी  भाग  का  शुद्ध

 श्रागम्य  भारत  के  नियन्त्रक-महा-लेखा  परीक्षक  द्वारा  भ्रभिनिष्चित  तथा  प्रमाणित  किया

 जिसका  प्रमाण-पत्र  अन्तिम  होगा  ।''

 इस  प्रकार  यह  किसी  भी  दशा  में  तीन  प्रतिशत  से  alae  नहीं  होगा  ।  इस  कारण  हमें इस  बारे  में

 चिनता  नहीं  होनी  चाहिये  कि  रेलों की  जितनी  लागत  लगेगी  उससे  कुछ  भी  भ्रमित  वह  वसूल  करेंगी  ।

 a  )
 पृश्नी  राम  चन्द्र  रेडडी  :  वसूली पर  व्यय  में  कौन  कौन  सी  विभिन्न  मदें  सम्मिलित  की  गयी

 ह

 श्रलगेशन
 :

 यह
 भी

 कहा  गया  था
 कि

 रेलों  ने  अतिरिक्त  कर्मचारी  नियुक्त  नहीं  किये हैं  ।

 यह  वे  साधारण  जायें  कौर  क्रय  के  साथ  करते  हैं  अतिरिक्त  व्यय  नहीं  करना  पड़ता  है  ।

 मुझे  बताया  गया  है  कि  इससे  लेखा-कार्यालयों  में  काम  बहुत  बढ़  गया  है  कौर  वसूली  पर  व्यय  शादी  रेलों
 ~  ~

 द्वारा  किये  गये  वास्तविक  अतिरिक्त  ar  से  ठीक-ठीक  सम्बन्ध  रखता  जैसी  भी  वसली  में  स

 दो-तीन  प्रतिशत ले  लेना  कोई  अ्रधघिक  नहीं है  ।

 pant  राम  चन्द्र  रेड्डी
 :

 वसूली  पर  व्यय  के  प्रधान  कौन  कौन  सी  मदें  भराती  हैं  ?

 श्री  भ्र लगे शन  :  फालतू  काम  भी  तो  करना  पड़ता  है  ।

 स्थानीय  निकायों  की  भर  से  रेलों  को  कुछ  अतिरिक्त  कायें  भी  करना  पड़ता  है  जिसका  उल्लेख

 संविधान
 में  किया  गया  जो  शुद्ध  के  बारे  में  है

 ।
 शुद्ध  श्रम  प्रत्येक  दशा  में  वसूली  पर  व्यय

 को
 घटा

 कर  ही  निकाला जाता  है  ।  इसका  भ्  पहले  ही  लगा  लिया  गया  था शौर  जिसको  उपबन्ध

 कर  दिया  गया  था  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 टिकट  कौर  जारी  करने  वाला  क्लिक एक  ही  होता  है  ।  किन्तु लेखा  शाखा  को

 भाड़े  में  से  कर  को  करना  होगा  |

 श्री  श्रलगेशन :  हां  ।  निःशुल्क  पास  प्राप्त  करने  वालों  का  उल्लेख  किया  गया  था  शौर  कुछ
 संशोधन  इस  बारे  में  रखे  गये  थे  कि  निःशुल्क  पास  वालों  को  इन  करों  से  मुक्त  किया  जाना  चाहिये ।  इस
 श्रेणी

 में  न  केवल  संसद्‌  सदस्य  ही
 रेलवे  कर्मचारी  भी  झरा  जाते  हैं  जो  ऐसे  पासों

 से  यात्रा  करते

 मूल  wis  में
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 हैं  ।  पिछले  अधिनियम  के  अधीन  उन्हें  इससे  छूट  मिली  थी  जिसे  हम  केवल  चलाते  जा  रहे  यह  कोई

 नया  उपबन्ध नहीं  है  ।  होता  यह  हैं  कि  संसद्‌  सदस्य  भी  इस  श्रेणी  में  सम्मिलित  कर  लिये  जाते  यह

 बड़ी  छोटी-सी बात  है  ।  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  संसद्‌  सदस्य  जिनकी  संख्या  बड़ी  सीमित  बहुधा  इन

 स्थानों  को  जाते  हों
 ।

 उन्हें  शौर  काम  भी  तो  रहते  हैं
 ।

 एक  यह  सुझाव  भी  दिया  गया  था  कि
 १२  वर्ष

 से

 कम  तथा  ३  वर्ष  से  ग्रसित  अवस्था के  बच्चे  से  निश्चित  दर  का  शीराज़ा  वसूल  किया  जाना  चाहिय े।

 अर्थात  विधेयक के  खण्ड  ५  के  अ्रधीन  इसका  ध्यान  रखा  जाता है
 जिसके  अनुसार रेलें  स्वयं  रेल  द्वारा

 यात्रा करने  वाले  एक  वर्ग  के  लिये  अराधी  दर  निश्चित  कर  सकती हैं  ।

 कुछ  संशोधन  रखे  गये  हैं  ।  पास  प्राप्त  करने  वालों  तथा  सैनिकों  को  छोड़कर  न्य  के  बारे
 में

 एक

 संशोधन  रखा  गया  है  ।  मैंने  उसमें  गाड़ियों  में  गाड़ी  के  दर  पर  यात्रा  करने  वाले  सैनिकਂ  नामक

 seq  बढ़ा  दिये  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  मैंने  सारी  बातों  का  उत्तर  दे  दिया  है
 गौर

 मैं  अनुरोध  करता  हूं

 कि  यह  प्रस्ताव  पास  कर  दिया  जाय  ।

 fara  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 कुछ  तीर्थ-स्थानों  या  जहां  मेले  अथवा  प्रदर्शनियां  होती  ऐसे  स्थानों  को  रेलों  द्वारा  जाने

 और  वहां  से  वालें  यात्रियों  पर  सीमा-कर  लगाने  का  उपबन्ध  करने  वाले
 विधेयक

 पर  विचार  किया  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड २  कौर ३

 fae  महोदय
 :

 खण्ड  २  कौर  ३  पर  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।

 we यह  है  :

 खण्ड  २  विधेयक  का  कि

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खण्ड  २  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  ३  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  न-  कुछ  सामानों  के  अन्तर्गत  नहीं  लगाया  जायेगा )

 श्री  भक्त  दोन  :  भ्रध्यक्ष  महोदय  ,  मेरा  संशोधन संख्या  ७  हैं  ।  मंत्री  महोदय  ने  इस  विषय  में

 समझाने की  कोशिश  की  लेकिन  उन्होंने  पुरी  तरह  से  प्रकाशन  नहीं  डाला  है  कि  आखिर  कौन  से

 सकंमस्टांसिज़  हैं--परिस्थितियां  हैं--जिनमें  चालीस  मील  से  कम  यात्रा  करने  वाले  व्यक्ति  पर  भी

 टर्मिनल  टैक्स  लगाया  जायेगा  |  यहां  पर  क्यों  न  केवल  चालीस  मील  ही  रहने  दिया  जाय ?

 श्री  श्रलगेशन
 :

 मैं  समझता  था  कि  मैंने  इसकी  पुरी  तौर  से  व्याख्या  कर  दी  हैं  ।  यदि  वे  शब्द

 निकाल दू  जो  माननीय  सदस्य
 मुझ  से  निकलवाना  चाहते  हैं  तो  प्रत्येक  दशा  में  यह

 ४०
 मील  ही  रहेगा  |

 इस  पर  मैंने  यह  निवेदन  किया  था  कि  वहां  तक  छूट  देना  आवश्यक  नहीं  होगा  ।  भिन्न-भिन्न  तीर्थ-स्थानों

 की  वास्तविक  Maha  को  देखते  हुए  हो  सकता  हैं  कि  उनकी  मांग  यह  न  हो  कि  वे  इतना  बड़ा  ऐसा

 क्षेत्र

 चाहते

 हैं  जिस  पर  कर  न  लगाया  जाये  ।  हो  सकता  हैं  कि  ऐसे  तीर्थ-स्थान  को  जो  लोग  किसी  अरन्य

 कायर  जाते  ह  उसकी  दूरी
 ४०  मील न  हो  ।  हो  सकता  है  कि  वहां  केवल  २०  मील  के  फासले  के  ही  लोग

 कराते  हों
 ।

 ऐसी  दशा  में  यह  क्षेत्र  २०  या  २५  मील  ही  निश्चित  किया  जा  सकता  है
 ।

 ऐसा  करने
 और

 मूल  wast  में
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 जितने  लोगों  को  छूट  देना  श्रत्याघिक  श्रनिवाय  हो  उन्हें  छूट  देने  के  लिये  सुरक्षा  के  रूप  में  इन
 शब्दों

 का

 होना  आवश्यक  है  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  मेरे  मित्र  अपने  संशोधन  आग्रह  नहीं  करेंगे
 |

 श्री  भक्त  दर्शन  :  मैं  अपना  संशोधन  मूव  नहीं  करना  चाहता  हूं
 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  तो  फिर  में  खण्ड  ४,  ५  कौर  ६  को  एक
 साथ  रखूंगा

 |

 शत  यह  ह

 खण्ड  ४  से  ६  विधेयक  के  अंग  बनें  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खण्ड
 ४

 सें  ६  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये
 ।

 खण्ड  -कर  की  वसूली  का  ST)

 पति  रामचन्द्र  रेडडी  :  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  १  प्रस्तुत  करता  हूं  ।  माननीय  मंत्री  ने  हमें  यह

 श्राइवासन  नहीं  दिया  है  कि  वह  वसूली  व्यय  तीन  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होने  देंगे
 ।

 उन्होंने

 यह  भी  नहीं

 बताया  कि  इस  वसूली  व्यय  में  कौन-कौन  सी  मद्दे  सम्मिलित
 की

 गई  हैं
 ।

 इस  का  रण  में  प्रिये  संशोधन  पर

 fat  श्रलगेदान
 :

 मैं  अब  कुछ  कहने  की  प्रा वश्य कता  नहीं  समझता  हूं
 ।

 मुझे  इस  बात  का  खेद  है
 कि

 मैं  माननीय  सदस्य को  बात  न  समझा  सका  |  वास्तव  में  इस  व्यय
 की

 गणना
 की

 जा  चुकी  हैं

 वह  २७  प्रतिशत  भ्राता  है  मेरे  लिये  यह  संशोधन  स्वीकार करना  कठिन  होगा

 श्री  भक्त  दर्शन  :  मेरा  संशोधन  संख्या ८  है  ।  उसमें  मैंने  तीन  परसेंट रखा  हैं  ।  श्री  रामचन्द्र

 रेड्डी  ने  एक  परसेंट  रखा  है  ।  जो  मेमोरेंडम  दिया  गया  उसमें  खुद  रेलवे  मंत्रालय  ने  स्वीकार

 किया है  कि  २७  परसेंट  तक  खर्चा  बैठता  है  ।  तीन  परसेंट  से  ज्यादा  किसी  हालत  में

 नहीं  होना  चाहिये  |  राखी  इस  संशोधन  को  स्वीकार  करने  में  क्या  कठिनाई है  ?

 श्री  श्रलगेदान  :  वसूली  पर  वास्तव  में  ठी  क-ठीक  व्यय  इतना  ही  होता  है  जिसे  नियन्त्रक

 परीक्षक  ने  स्वीकार  कर  लिया  हैं  ।  इतना  तो  वसूल  करना  ही  इससे  कम  या  अधिक  नहीं ।  मैं

 माननीय  सदस्य  को  केवल  यह  श्रीनिवासन  दे  सकता  हूं  कि  तीन  प्रतिशत  से  यह  अधिक  नहीं  होगा  ।

 महोदय
 :

 यदि  व्यय  बढ़ता  है  तो  स्थानीय  सरकार  इस  मामले  को  केन्द्रीय  सरकार  के

 सम्मुख  रखेंगी  |

 श्री  अलगे शन  :  यह  कोई  गुप्त  रूप  से  तो  होगा  महालेखा-परीक्षक  इसको  प्रमाणित  करेगा  |

 सना  रामचन्द्र  रेडडी  :  स्थानीय  सरकार  का  तो  इसमें  प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  स्थानीय  सरकार  को  ही  तो  यह  मिलता है
 ।  मुझे  विश्वास है

 कि  स्थानीय

 सरकार  का
 इस  मामले  से  सम्बन्ध  है

 ।  स्थानीय
 सरकार  इस  मामले  में  चुप  होकर  नहीं  बैठ  सकती  ।

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  १  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  किया

 गया  तथा  स्वीकृत  झा  |

 महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 खण्ड  ७  विधेयक  का  अंग  बनें  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 मल  में



 २४०  रेलवे  यात्रियों  पर  सीमा-कर  घटक  २१  १९५६

 खण्ड  ७  विधेयक  में  जोड ़दिया  गया  |

 खण्ड  ८  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  €-(विमुक्तियां

 किया  गया  संशोधन  TS  ३,

 (१)  पंक्ति  १८,  and  हटा

 जोड़ा  जाये  ; (२)  पंक्ति १९,  अन्त  में

 ‘“‘and  troops  travelling  in  reserved  vehicles  at  vehicle  rate

 रक्षित  गाड़ियों  में  गाड़ी  की  दर  पर  यात्रा  करने  वाले  |

 शौर

 (३)  पंक्ति  १६  के  च्  यह  जोड़ा  जागे

 (d)  ‘free  pass  holders

 [  निःशुल्क  पास  वाले 1]

 —[at  wearer |

 महोदय  :
 यदि  इसके  विरोधी  कोई  संशोधन  हुये  तो  वे  भ्रवरुद्ध  हो  जायेंगे  ।

 रामचन्द्र  रड डी  :  मेरा  संशोधन  इसमें  गया  हैं  ।

 श्री  Ao  राठ  मूलनिवासी  :  मैं  उं दो धन  संख्या
 ४

 प्रस्तुत  करता

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ४  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा

 ईस्वी कृत  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  समझता हं  कि  माननीय  सदस्य  अपने  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  कर्ब

 में  इस  खण्ड  को  संशोधित  रूप  में  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखेगा  |

 न्नरन यह ह यह  ह
 खण्ड  €,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  लग  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड  &,  संशोधित  रूप  में  विधायक  में
 जोड़

 दिया  गया  |

 गश्रध्यक्ष  महोदय :  हम  अ्रनुसूची  पर  कराते ह ैैं  ।  क्या  कोई  माननीय  सदस्य  भ्र पना  संशोधन

 प्रस्तुत  करना  चाहते हैं  ?

 श्री  रामचन्द्र  रड डी  माननीय  मंत्री  द्वारा  दिये  भ्राइवासन  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  मैं

 अपना  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय

 प्रश्न यह ह ह
 नमी

 अ्रनसची  विधेयक  का  बत

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 असली  विधेयक  में  जोड़  दी  गई  |

 खण्ड  १,  अधिनियमन  सत्र  तथा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  |

 श्री  श्रलगेशन :
 में  प्रस्ताव  करता  हूं

 विधेयक  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाये  ब
 सुए एएए एएए एए एएए एएएएएएएल्‍एएसकएएशशलएएएल्‍एशलएशशआबआलटएएएएस्‍ए ए ववआएस्‍वटटटवकयटट फवकटलटपगाा्तयएं कल A  TCD

 मल  अंग्रेजी  में
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 २१  PEA  राज्य  पुनर्गठन  )  विधेयक

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  हैं

 विधेयक  संबोधित  रूप  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  शुभ्रा  ।

 राज्य  पर्यटन  )
 विधेयक

 मंत्री  पाटनकर )
 श्रीमान  प्रस्ताव  करत  हं

 राज्य  पुनर्गठन  PES  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जाय

 यह  साधारण  विधान  हैं  ।  इसकी  आवश्यकता  इसलिये  पड़ी  कि  मद्रास  के  उच्च  न्यायालय  ने

 a ध  | शक  निर्णय  द्वारा  राज्य  पुनर्गठन  अधिनियम  की  धारा  ३५  में  कुछ  उपबन्धों  की  aaa  को  चुनौती  दी

 श्राप  देखेंगे  कि  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  के  खण्ड  ३५  में  मद्रास  विधान  परिषद्‌  के  गठन  का  उत्तर

 जो  इस  प्रकार  है

 (2)  मद्रास  की  विधान  परिषद्‌  में  नियत  दिन  से  ४८  स्थान  होंगें  जिनमें  से

 2
 म्तुच्छद र  2192.0  के  खण्ड  (  ष्  )  के

 उप-खण्ड
 श्र  र  में  उल्लिखित

 निर्वाचकों  द्वारा  निर्वाचित  लोगों  में  से  रखी  जाने  वाली  संख्या  १६,  ४  सार

 होगी

 उत  खण्ड  के  उप-खण्ड  के  झ्रनुसार  विधान  सभा  के कने  सदस्यों  द्वारा  निर्वाचित

 लोगों में  से  रखी  जाने  वाली  संख्या  १६  त्यौरी

 = त  खण्ड  के  उप-खण्ड  (  के  WATT,  राज्यपाल  द्वारा  नाम  निर्देशित  लोगों  में

 से  रखी  जाने  वाली  संख्या  ८  होगी  ।

 तो  राज्य  gated  अधिनियम  की  धारा  ३४  द्वारा  मद्रास  परिषद्‌  का पुनर्गठन  इस  प्रकार  होंगा  |

 तत्पश्चात  धारा  ३४५  की  उप-धारा  (२)  निम्न  प्रकार  से  हैं

 दिन  से  द्वितीय  अनुसूची  द्वारा  निर्देशित  रूप  भेदों  के  अधीन  परिषद  निर्वाचन

 क्षेत्र (  )  परिसीमन  राद  2x2  प्रभावी  होगा

 निस्संदेह  अधिनियम  के  इस  भ्रंश  से  हमारा  अधिक  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 चूंकि  मद्रास  की  विधान  परिषद के  सदस्यों  की  संख्या  कम  कर  दी  गई  इस  कारण  शभ्रावश्यक

 समायोजन  करने  के  लिये  धारा  R44  की  उप-धारा  (३)  मैं  संशोधन करना  है  ।  धारा  ३४  की  उपधारा

 (३)  निम्न  प्रकार से  है

 पश्चिमी  तट  प्राधिकार  निर्वाचन  क्षेत्र  का  अतिनिधित्व  करने  वाले  उक्त  प
 प् प् [रण ्य

 के  दो  ु वत्तमान  सदस्य  शौर  मद्रास  )  निर्वाचन क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले

 छः  वेतनमान  सदस्यों
 में

 से  ऐसे  दो  सदस्य  कौर  विधान  सभा  द्वारा  निर्वाचित  अठारह  वर्तमान

 सदस्यों  में  से  ऐसे  दो  सदस्य  जिनको  उक्त  समिति  का  सभापति  आदेश  द्वारा  निर्दिष्ट  करेगा

 नियत  दिन  उक्त  परिषद्‌  के  सदस्य  नहीं  रहेंगे  0.0

 मूल  प्रंग्रेज़ी  मैं



 २५२  राज्य  पुनर्गठन  )  विधेयक  २१  FEXS

 [  at  पाटनकर |

 मद्रास  की  विधान  परिषद  के  सदस्यों  की  संख्या  घटाने  शर  यह  संख्या  इतनी  कम  करने  के  लिये

 जिसका उपबन्ध  धारा  ३४५  (2  में  पहले  ही  किया  जा  चुका  यह
 उपबन्ध

 रखा  गया
 था  |

 जैसा कि  मैं  पहले  ही  बता  चका  धारा  ३५  (१)  में  उन  सदस्यों  का  उल्लेख  हैं  जिनका  निर्वाचन

 उत  व्यक्तियों  द्वारा  किया  जायेगा  जिसका  उल्लेख  उप-धारा  से  में  किया  जा  चुका  हैं
 |  यहां

 पर
 हमारा  सम्बन्ध  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  १७१  (३)  से  हैं

 जो
 निम्न  प्रकार  है

 यधादक्य  द्वादक्षांद  उस  राज्य में  निवास  करने  वाले  ऐसे  व्यक्तियों से  मिलकर  बनें

 निर्वाचक  मंडलों  द्वारा  निर्वाचित  जो  भारत  राज्य-क्षेत्र  में  के  किसी

 विश्व-विद्यालय के  कम  से  कम  तीन  वर्ष  से  स्नातक  हैं  जो  कम  से  कम  तीन

 वर्ष  से  ऐसी  भ्रहताश्रों  को  धारण  किये  हुए  हैं  जो  निर्मित  किसी  विधि  के  द्वारा

 या  अधीन  वैसे  किसी  विश्वविद्यालय  के  स्नातक  की  अ्रहताशं  के  तुल्य  विहित

 गी  गई

 मद्रास  )  निर्वाचन  क्षेत्र  भूतपूर्व  मद्रास  विधान  परिषद्  में  छः  सदस्य  भेजा  करती

 थी  ।  राज्य  पुनर्गठन  अधिनियम के  द्वारा  हमने  वह  संख्या घटा  कर  चार कर  दी  हूं  जसा कि  उक्त

 नियम की  धारा  ३५  (१)  में  उपबन्ध हैं  ।  यह  संख्या छः  से  घटाकर  चार  कर  दी  गई  हे  और

 लिये  घारा  3३५  (३)  में  हमने  यह  शर्ते  रख  दी
 है  कि  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व

 करने  वाले छ a  सदस्यों में
 से  ऐसे  दो  सदस्य  सनौर  विधान  सभा  के  सदस्यों  द्वारा

 निवासी
 ग्रठारह  सदस्यों

 मे ंसे  दो  ऐसे  जिनको  परिषद  का  सभापति  ara  द्वारा  निर्दिष्ट  करेंगा ।''  ग्रह  परिषद  के

 सभापति  को  इस  बात  का  निश्चय  करने  की  शक्ति  दी  गई  थी  fH  मद्रास  स्नातक  निर्वाचन  क्षेत्र  के

 अलक़ादा  प्राप्त  करने  वाल  वे  दो  व्यक्ति  कौन-कौन  होंगें  जिससे  उनकी  संख्या  (  से  कम  करके चार

 का  जी  सक  |

 श्री  जान  नामक  एक  व्यक्ति  नें  इस  उपबन्ध  की  मान्यता  को  इस  आघार  पर  चुनौती  देते  हुए

 मद्रास  उच्च  न्यायालय  में  एक  प्रशस्ति  याचिका  प्रस्तुत  की  थी  कि  मद्रास  विधान  परिषद्  के

 जिन्हे
 इस  बात  का  निर्णय  करनें  की  शक्ति  दी  गई  थो  कि  कौन  से  सदस्य  श्रीपाद  प्राप्त  स्वयं

 मद् TAT  स  निर्वाचन  क्षेत्र  द्वारा  निर्वाचित  किये  गये  विधान  परिषद्‌  के  सदस्य  हैं  ।  इस  आघार

 पर  उन्होंने  यह  Hal  कि  यह  उपबन्ध  संविधान के  र् भअ्रन च्छद  १४
 में  दिये  गये  उपबन्धों  को  देखते  हुए  असंगत

 इस  कारण  मद्रास  उच्च  न्यायालय  नें  ५४  EUs  को  श्री  जान  द्वारा  उठायी  गई  आपत्ति  को

 उचित  ठहराया  कौर  यह  विचार  प्रकट  किया  कि  उस  सीमा  यह  उपबन्ध  संविधान  के  उपबन्धों  के

 निरोध  ।  राज्य  पुनर्गठन  अधिनियम  की  धारा  ३४  में  दिये  गये  उपबन्धों  के  अनसार  उचित  रूप

 से  मद्रास  विधान  परिषद  बनाने  के  लिये  wal  कुछ  करना  है  ।

 ग्र धि नियम  में  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  था  जैसी  व्यवस्था  इस  विधेयक  जिस  पर  चर्चा

 की  गई  हे  ।  दो  ऑ्रापत्तियां की  गई  थीं  ।  एक  तो  यह  कि  जो  व्यक्ति  इसका  निर्णय  करने  वाला

 स्वयं  उसका  निर्वाचन  सम्बन्धित  निर्वाचन  क्षेत्र  से  ही  किया  गया  था  ।  दूसरी  श्रापत्ति  यह  की  गई

 थो  कि  इसको  विधान  परिषद्‌  के  सभापति  के  मनमाने  निर्णय  पर  छोड़  दिया  गया  था  कौर  इसके

 कोई  संकेत  नहीं  दिया  गया  था  ।  इस  कारण  इस  विधेयक  के  द्वारा  हमने  मद्रास  के  राज्यपाल  को  इसकी

 शक्ति
 दे

 दी  थी  कि  ag  परियां  डाल  कर  इसके  बारे  में  निश्चय  करे  कि  विधान  परिषद्‌ के  कौन-कौन से
 दो  सदस्य  हटाये  जायें  |  संक्षेप  विधेयक

 में  यही  प्रस्ताव  रखा  गया हैं  ।  इसका  निर्णय  किसी  व्यक्ति  विशेष

 अर्थात्‌  tag  के  सभापति  के  ऊपर  छोड़ने के  बजाय  हमने  के  द्वाराਂ  शब्द  रख  दिये  हैं
 क्योंकि  राज्यपाल  का  निर्वाचक  निकायों से  कोई  मतलबਂ  नहीं  होता  ।  गर्त  इसका  निर्णय अब  मद्रास  के
 राज्यपाल  पर्चियां  डाल  कर  किया  करेंगे  |  केवल  इसी  साधारण  प्रयोजन  के  लिये  यह  विधेयक  प्रस्तुत



 OO
 _  |

 २५ हे बुधवार

 a
 किया  गया  है  ई प्रथात  मद्रास  की  विधान  परिषद् क ेके  सदस्य  के  जो  f= 4 -

 निश्चित
 कर  दी  गई  इस

 संख्या
 को  छः  ललित

 रहा  हैं  ह

 मझे  आशा  है  कि  यह  विधान  जिसकी  श्रावस्यकता  मद्रास  उच्च  न्यायालय
 &  य  के  कारण

 ifs  धान  परिषद सभा  द्वारा  स्वीकार  किया  जायेगा  |  जब  तक  ऐसा  नहीं  होता

 चित  रूप  से  गठन  नहीं  होता  तब  तक  राज्य  में  विधान  कार्य  रूका  रह  सकता  हे  प्रयोजन

 की  पूर्ति  के  लिये  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  हैं  ।  मझे  ara  है  कि  इस  पर  झ्रधघिक  त नहीं  होंगी

 इसी ह
 स्वीकृत  किया  जायेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ः

 श्री
 so  ato  मोरे

 )  :  राज्य  पुनर्गठन
 अघिनियम  से  बई  राज्यों  के  अन्याय

 ल
 प्रा  मद्रास को  लीजिये  ।

 विधान  परिपद्‌ में  कुल
 ४८  a

 क  aia  cia  senate  ea  र

 सदस्यों  की  संख्या  विधान  सभा  के  सदस्यों  की  संख्या  का  एक-तिहाई  भाग  कर  दी  ग
 is

 पहले  यह  एक-चौथाई  थी  |  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  राज्यों  के  बारे  में  हमें  कोई  निश्चित  सिद्धान्त  अप

 चाहिये
 ।

 सरकार  ने  यह  विधेयक  बिना  किसी  उद्देश्य  के  प्रस्तुत  किया  है
 ।

 सरकार  विभिन्न  राज्य

 a
 घिन  परिषदो ंके  सदस्यों  की  संख्या  बताने  वाली  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  की  अनुसूची

 मे

 .  कर
 सकती

 थी  तथा
 कह  सकती

 थी  कि
 मद्रास

 को
 अपनी  विधान  परिषद्‌  में  अधिकतम

 ६९
 सदर

 ait

 अ्रधिकार हैं  ।  विभिन्न  राज्यों  के  विभिन्न  लोगो ंने  गह-कार्य  मंत्रालय  कौर  विधि-मंत्रालय  से

 हैं
 कि  संविधान  के  संशोधित  अ्रनच्छेद  १७१  के  अनसार  राज्य  परिषदों  के  सदस्यों  की  सर

 में इसी

 तत  से  वृद्धि  होनी  चाहिये  |
 क  थ

 यह  ग्रंथ  हो  म  कि ्
 paeae  महोदय

 :
 मद्रास  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  सुझाव  का  यह

 द  दी  सदस्यता को  से  घटा  कर  चार  करने  की  बजाय  ee,  Yo  की  कती

 बदो  सदस्यों  से  छुटकारा  की  समस्या  उठो  तो  न्यायालय का  मत  यह  था  कि  नवा

 अधिकार  उन  व्यक्तियों  में  से  एक  को  दिया  गया  था  जो  स्वयं  एक  था  श्र  pile ह

 f  नरन  य था  |  विधेयक  इसे  मान्यता देना  चाहता  था  प्राधिकार  राज्यपाल  को  देना  चाहता

 राय  का  यह  सुझाव  तो  मेरी  समझ  में  ग्राम  है  कि  इतना  बढ़ने  की  बजाय  फिर  से
 म  को

 का  त्यों  कर  दिया  जाय  |  परन्तु  चरागे  बढ़ना  प्रौढ़  बम्बई  ग्राही  का  पवन  उठाना  गच की
 जर

 पे  पय  से  भझ्रसम्बन्धित हैं  ।

 श्री  -1 ५  झा०  मोरे  :  जो  कहते  हैं  वह  मुझे  स्वीकार  हैं  |  परन्तु  मद्रास  के  सम्बन्ध  में  मे ं&

 वक  आग्रह  कर  सकता  हूं  कि  मद्रास  की  विधान  परिषद्‌  में
 ४८

 सदस्यों  की  बजाय  ५०  सदस्य हो  हते

 दो  सदस्यों  को  उसमें  रहने  की  अनुमति  दे  सकते  हैं  ।  मद्रास  तथा  अन्य  राज्यों  के  बा
 में  झप

 सिद्धान्त  में  परिवर्तन  कर  सकते  हैं  श्र  भ्रनुसूची  का  रूप-परिवर्तन  कर  सकते  हैं  ।  यदि  ऐसा  होता  है  तो  दो

 वर्तमान  सदस्यों  को  सदस्यता  से  वंचित  करने  की  बजाय  यह  अधिक  सरल  ate  माननीय  प्रक्रिया  हो  |  |

 अधिकतम संख्या  ६६  हो  सकती  है  ।  सरकार  इस  सीमा  के  अंतगर्त  Yo,  Ye
 परे  या

 te
 सका  सदया

 नियुक्त  कर  सकती  है  ।  इसमें  कोई  बाधा  नहीं  हो  सकती  ।

 श्री  ति०  सु०  चेट्टियार  )  इस
 विधेयक  का  सम्बन्ध  केवल  मद्रास

 से
 है  ।  दो  अतिरेक  सदस्यों  को  कम  करने  के  हमने  सभापति  को  यह  5

 rT
 दिया  कि

 वह  यह  नि  त  करे  कि
 किन  दो  सदस्यों

 को
 कम  wa दुर्भाग्यवश  सभापति  विश्व  विद्यालय

 ast  में
 बमक
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 वि

 [  at  ति  qo  चेट्टियार  |

 र्वाचित किया  गया  तथा  जिस  व्यक्ति  को  छोड़  दिया  उसने उच्च  न्याय are  में
 बह

 पग  चलाया कि  परिषद्  के  सभापति  का  निर्वाचन  स्नातकों  ने  किया  है  इसलिये  उसे  यह
 श

 ical ahr 7zI | दिया  जाना  चाहियें  ।  उच्च  न्यायालय  का  भी  यही  मत  था  |  श्री  सरकार  कहती  है  कि

 भारती  की  बजाय  राज्यपाल  यह  निश्चित  करे  कि  किस  व्यक्ति  को  निकालना  है  ।  aa  जिस  a  शोधन

 की
 दी  है  वह  श्री  मोरे  के  मद्रास  की  विधान  परिषद्‌  सम्बन्धी  सुझाव  को  कार्यान्वित  करता  ई

 तथा  स्नातक  प्रतिनिधियों की  संख्या  बढ़ा  कर  करना  चाहता  है  ।  मैं  are  करता  हूं  कि  यह  बात  fe

 गान  या  श्र  किसी  विधि  के  विरुद्ध  नहीं

 बात  यह ran
 न०  रा०  सुनि स्वामी  :  ह  हैं  कि  क्योंकि  राज्यपाल  विधान  मण्डल  का

 क  ग्रेग  इसलिये  उसे  पर्ची  निकाल कर  सदस्यों  को  निर्वाचित  घोषित  करने  का  उत्त  रदायित्व नहीं  दिया

 गायेगा
 |

 जहां  तक  सभापति  का  सम्बन्ध  वह  मद्रास  निर्वाचन  क्षेत्र  के  वर्तमान  सदस्यों

 में  से  एक  हैं  ।  यदि  परिषद  का  सभापति दो  सदस्यों  को  कम  करने के  लिये  पर्ची  निकालता तो  कोई
 कठिनाई

 नहीं  होती  ।  श्री  उसे  कम  किये  जाने  वाले  दो  सदस्यों  के  नाम  निश्चित  करने  का  मनमाना

 कार  दे  दिया  गया  है  कौर  वह  मानव  होने  के  नाते  भ्र पना  नाम  निचय  ही  छोड़  देगा  कौर  उन  दो  व्यक्तियों
 क  नाम  चुनेगा जो  उससे  बहत  घनिष्ट  नहीं  मेरे  कहने  का  भ्र भि प्राय यह  हैं  कि  पर्ची  निकालना

 ए  क  कार्यपालिका सम्बन्धी  कृत्य  है  कौर  कोई  भी  प्राय  व्यक्ति  कर  सकता  हैं  ।  राज्यपाल से  यह  काम
 ह  करने  के  लिये  क्यों  कहा  जाये  ।  निर्वाचन-भ्रायक्त एक  स्वाधीन  प्राधिकारी  हैं  तथा  उसकी  इसमें

 कोई  रुचि  नहीं  हैं  कि  इस  सभा  में  या  उस  सभा  में  कौन  व्यक्ति  भ्राता  है  ।  उसे  पर्ची  निकालने
 र

 उन  दो  व्यक्तियों  के  नाम  छोड़ने  का  प्राधिकार  भली  भांति  दिया  जा  सकता  हैं  ।  निर्वाचन-भ्रायक्त

 ग  प्राधिकृत  कोई  aq  व्यक्ति  भी  इस  कार्य  के  लिये  उचित  होगा  ।  ऐसा  करने  से  हम  राज्यपाल  से  कहने

 कठिनाई  को  दूर  कर  सकते  हैं  ।  मैं सिफारिश करता  हं  कि  सभा  संशोधन को  स्वीकार  करे  ।

 पाटनकर  :  मेंने  प्रा  रम्भ  में  ही  बताया  था  कि  यह  एक  बहुत  ही  साधारण  विधेयक
 हैं  ।'  माननीय

 सदस्य  श्री  शे  वाण  मोरे  ने  संविधान के  अनुच्छेद  १७१  के  संशोधन  का  उल्लेख  किया  था  तथा यह  भी

 हा  था  कि  साधारणतया  यह  उचित  हैं  कि  परिपदों  के  सदस्यों  की  संख्या  में  वद्धि  की  जाये  ।  यह  एक  बड़ी

 त
 है  जो  जब  तक  कुछ  राज्यों  ने  उठाई  है  ।  मझे  विश्वास  हैं  कि  इस  बड़ी  बात  के  बारे  में  निश्चय  करते

 3  ग्य  यह्  मामला  इस  सभा  के  समक्ष  रखा  जायेगा  तथा  हम  इस  मामले  में  इतनी  एकरूपता  लान  का
 ह

 यत्त  करेंगे  जितनी  कि  कोई  मानव  कर  सकता  हैं  |  यदि  इस  मामले  के  बारे  में  कोई  श्रविलम्बनीयता

 होती  तो  हम  बड़े-बड़े  के  बारे  में  विनिश्चित  होने  तक  प्रतीक्षा  करते  ।  राज्य  ए  अधिनियम
 की  धारा  ३५  के  प्रधान  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  के  फलस्वरूप  मद्रास  की  विधान  परिषद  के  लिये  कार्य

 करना  असम्भव  हो  गया  है  क्योंकि  उस  पर  आपत्ति  की  जा  सकती  है  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  को  श्राइवासन
 ्

 दे  सकता हुं  कि  अन्य  राज्यों  ने  जो  भी  भ्र भि वेदन  किये  उन  पर  सरकार  उचित  विचार  करेगी
 ।

 वर्तमान  मामले  में  दो  विकल्प  हैं  ।  एक  का  सुझाव  श्री  ति०
 सु०

 ग्र०  चेट्टियार ने  दिया  है  ।  मेरा
 ह .

 ख्याल  है  कि  उस  पर  संशोधनों  पर  विचार  करते  समय  विचार  किया  जायेगा  |  माननीय  सदस्य  श्री  To  रा ०

 q पु नि स्वामी  के  सुझाव  के  बारे  में  मे  रा  विचार  हैँ  कि  राज्य के  राज्यपाल  को  पर्ची  निकालने  ale  मामले
 चो  सित निश् मय  करते  का  प्राधिकार  कोई  बुराई  नहीं  है  क्योंकि  संविधान  के  भ्रमित  राज्यपाल

 भ

 एक  स्वाधीन व्यक्ति  फ़िर  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिसके  बारे  में  कोई  भी  यह  कह  सकता  है  कि  ह

 ग
 शादी  कोई

 भी
 व्यक्ति  होना  चाहिये

 ।
 मैं  समझता  हूं  कि  इससे  अधिक  माननीय  सदस्यों  को  इस

 कप
 कोर  नहीं  देना  चाहिये

 ।
 मैं  प्राशि  करता  हूं

 कि
 श्रब  यह  प्रस्ताव  स्वीकार  हो

 भ्रंग्रेजी में  a



 | Tye
 a

 विधेयक  २४५५४ २१

 ए  सद

 pat  म  ख़राबा
 द  ७० =  पाल  नियुक्त  किया  गया  है

 |  यदि  नया
 >

 राज्यपाल  स्नातक  रि  |  द  ह्

 श्री  कर  :  मेरा  संक्षिप्त  उत्तर  यह  है  |  भ्रनच्छेद
 ११

 पाल  संसद्‌  के  किसी  सदन  या  किसी
 प न  होगा

 स्वय स
 !

 वह  भारत  में  कहीं  भी  किसी

 भी

 सदन  का  सदस्य

 न

 होगा

 |

 joe  महोदय :
 प्रश्न
 प ae  औ झ्  '.

 राज्य
 ह

 gene  में  संशोधन  करने  ara  विधेयक  पर  विचार  किया

 थ जाय

 थ्
 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह  |

 ्

 खण्ड  -धारा  ३४  का

 ख
 वध

 सख्या  बढ़ा  कर  ५० शी  fa  ०
 ०

 |

 करन क  पा  मद्रास
 )

 निर्वाचन

 aet  ~e  :
 का  प्रतीति लॉग  |  ल  हटा  दिया  जायें  ।

 में  प्रस्  करता  डु

 7 थि

 व  व
 झ  के  स्थान  पर  रखिये  :

 35  of
 7  Amendment

 of  Section
 iy ’

 tates  Reorganisation

 क
 +  (nereina laf  cipal  Act)—

 = sub-section

 (i)  for  the  figures  the  figures  “50”  shall  be  sut  ted;  and

 (ii)  in  clause  (a),  for  the  figures  4  and  4  the  a tutut gure  “16,  6

 and  4”  shall  be  substituted;  and  Oo

 (b  sub-section  (3),  the  words  and  brackets
 ‘

 two  of  the

 sitting  members  representing  th  Madr  es)  Consti-
 ‘ems

 icyਂ  shall  be  omitted.’  se ३
 द

 ['२.  धारा  का  संशोधन--राज्य  पुनर्गठन  शेरावत
 r  के  रूप  में  की  धारा

 घारा  (१)

 (  रकम  के  स्थान  पर  ा  कग
 हा  छु  और

 खण्ड  ४  ग्रोवर  दि
 ९

 झोर
 ee

 oa
 में

 आंकड़े
 og

 ins  हु  खार
 गाय

 उप-धारा  द्रास  का  प्रतिनिधित्व  करने

 ——
 वाले स  स्याल is  यो  सदस्यਂ  दाब्दों  प्रौढ़

 को
 हटा  दिया

 taa  aa  F
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 श्रिया  महोदय
 :  माननीय

 सदस्य  विश्व
 विद्यालय

 के
 सम्बन्ध

 में
 प्रारम्भ

 की
 संख्या

 को
 फिर

 रखना  चाहते  हैं  ।  छः  से  घटा  कर  चार  कर  देने  से  यह  समस्या  उत्पन्न  हो  गई  है  कि  दो  को  कम

 किया  जाये  तथा  पर्ची  राज्यपाल  निकाले  या  सभापति
 ?

 यदि  सभा  इसे  स्वीकार  कर  लेती  है  तो

 श्री त०  रा०  मुनि स्वामी  का  संशोधन  नियम  बाह्य  हो  जाता  है  ।  क्या  माननीय  मंत्री  यह  संशोधन

 स्वीकार करने  को  तैयार  हैं  ?

 श्री  पाटनकर
 :

 जी  क्योंकि  यद्यपि  मैं  अधिनियम  में  उस  रूप  में  संशोधन  किये  जाने  को  श्रमिक

 पसंद  करता  जिसके  लिये  मैंने  प्रार्थना  की  परन्तु  इस  बात  की  दृष्टि  से  कि  विभिन्न  राज्यों  ने  सदस्यों

 की  संख्या  का  प्रश्न  उठाया  मैं  समझता  हुं  कि  यदि  हम  इस  विधेयक  में  संख्या
 ४८

 से  बढ़ा  कर  ५०  कर

 दें  तो  इससे  बहुत
 सी

 कठिनाइयां  दूर  हो  जायेंगी  ।  पर्ची  निकालने का  प्रश्न  तथा  यह  प्रदान  कि  यह  काम
 कौन  नहीं  सहेगा  ।

 द्रिध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  हैं  :

 पृष्ठ  १--

 खण्ड  २  के  स्थान  पर  रखिये

 Amendment  of  Section  Section  35  of  the  States  Reorganisation

 Act,  1956  (hereinafter  referred  to  as  the  principal  Act)—

 (a)  in  sub-section

 (i)  for  the  figures  the  figures  “50”  shall  be  substituted;  and

 (ii)  in  clause  (a),  for  the  figures  4  and  4”  the  figures  “16,  6

 and  4”  shall  be  substituted;  and

 (b)  in  sub-section  (3),  the  words  and  brackets  such  two  of  the  six

 sitting  members  representing  the  Madras  (Graduates)  Constituency”’
 shall  be  omitted.’

 [२  धारा  ३४५  का  संशोधन--राज्य  पुनर्गठन  १९५६  मुख्य
 अ्रधिनियम  के  रूप  में  निर्दिष्ट  )  की  धारा  ३४

 उप  धारा  (१)
 ्र

 (१)  ating  के  स्थान  पर  ग्राहक
 |

 रखे
 ~  it  प

 (२)
 खण्ड

 में  अ्राकड़  १६,  ¥  कौर  ४
 के  स्थान पर  ७  “2, & MIT ६  गौर

 ४ਂ  रखे  AK

 rf
 तागे =  fof: घाव उपधारा  ३  में  मद्रास  निर्वाचन-क्षेत्र  का  प्र  1.0  करने  वाले

 सदस्यों  में  से  दो  सदस्यਂ  शब्दों  कौर  कोष्ठकों  को  हटा  दिया  जायेगा  ।']

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 द्वितीय  अनुसूची  के  सम्बन्ध  में  भी  एक  संशोधन  है  ।

 नीति
 ति०  सु०  wo

 चेट्टियार
 :

 मैं  उस  भाग  को  भी  प्रस्तुत  करूंगा
 ।

 मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 Amedment  to  Second  Schedule—In  the  Second  Schedule  to  the  principal
 Act,  in  clause  (a),  for  the  figure  “4”  the  figure  “6”  shall  be
 substituted,’

 ne
 faa  wat  में



 संशोधन Ut  विधेयक  Q¥\g
 २१  REUS  राज्य  पुनर्गठन

 द्वितीय
 अनुसूची  का  संशोधन--मुख्य  अधिनियम  की  द्वितीय  अनुसूची  में  acs

 a i
 ४ਂ  के  स्थान पर

 ~  ber

 में
 में  ७५  ्  का  झ्रांकड़ा रखा  जाय  |

 श्रिया  महोदय  :  प्रदान  यह  ह

 Amendment  to  Second  Schedule—In  the  Second  Schedule  to  the  principal

 6”  shall  be
 Act,  in  clause  (a),  for  the  figure  “4”  the  figure

 substituted

 |  '  रे  द्वितीय  श्रनसची  का  मुख्य  अधिनियम  की  द्वितीय  अनुसूची  में  खण्ड
 )

 ~
 में  ग्रां कडे  के  स्थान पर  का  रखा  जाये  ।'  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 श्रिया  महोदय
 :

 श्री
 To  रा०  मुनि स्वामी का  संशोधन  नि

 नाम  बाह्य  हो  जाता  है  ।

 प्रशन  यह  है

 खण्ड  २,  संशोधित रूप  विधेयक का  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 खण्ड  2,  संबोधित रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया गया  ।

 खण्ड  १,  भ्र धि नियमन  सत्र  तथा  नाम  विधेयक  में  जोड़े  गये  ।

 श्री  पाटनकर  :  में  प्रस्ताव करता  हूं  :
 ue

 कि  विधेयक  संबोधित रूप  पारित किया

 महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ।

 श्री मूल  चन्द  दुबे  :  इस  बात की  दृष्टि से  कि  माननीय  मंत्री
 ने

 श्री  ति०  सु०  अठ  चेट्टियार  का  संशोधन  स्वीकार  कर  लिया  मेरा  विचार  है  कि  wea  राज्यों  के  प्रतिशत

 पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  तथा  उपयुक्त  संशोधन  किये  जाने  चाहियें  ताकि  प्रतिशत में  एकरूपता

 आ  जाय

 श्री  पाटनकर  :  मुख्य  sea  पर  विचार  करते  समय  इस  सारी  बात  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 श्री Fo
 Fo  बसु

 :  क्या  इस  संशोधन  से  स्नातकों  की  संख्या  का  उप विभाजन
 क्र  तगत  ह

 ?

 श्री  पाटनकर  :  हां  ।  कदाचित  माननीय  सदस्य  ने  ध्यान  नहीं  दिया  ।  मैंने  भ्रनुच्छेद  १७१

 का  उपखंड  पढ़ा  था  ।  मुझे  इस  बात  का  ध्यान  था  कि  उस  संख्या  में  वृद्धि न  हो  ।  इसे
 र

 से
 बढ़

 कर
 छः  करने  से  हम  ऐसा  काम  नहीं  करते  जो  संविधान  के  उपबन्धों  के  विरुद्ध  हो  ।  स्वयं  श्रनच्छेंद  १७१  में स्व  पड

 a
 (२)  हैं

 जब  तक  विधि  द्वारा  अन्यथा  उपबन्ध  नहीं  करे  तब  तक  किसी  राज्य  में  विधान  परिषद

 की
 रचना  खण्ड  (३)  में  उपबन्धित रीति  से  होगी  पी

 संसद्‌  द्वारा  इसका  विनिश्चय  किये  जाने  तक  संविधान में  इस  प्रबन्ध  का  उपबन्ध  तथा  अब

 संसद्‌  यह  विनिश्चय  करेगी
 कि

 मद्रास
 की

 विधान  दरक
 रचना  क्या  होगी  ।  rat  का  a, WH 34 ofataaaa es जम  लनिननिकानात

 मूल  अंग्रेजी  में
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 [  at  पाटनकर  |

 करते  समय  उन्होंने  वर्तमान  परिपद्‌  का  उल्लेख  किया  था  तथा  में  एक  उपबन्ध  था  कि  जब  तक  संसद

 fafa  द्वारा  अन्यथा  उपबन्ध  नहीं  करे  तब  तक  रचना  खण्ड  (३)  में  उपबन्धित  रीति  से  होगी  ।

 महोदय  :  इस  कारण  संसद  ग्रह  विधि  wa  बना  रही  है  |

 की  क०  कठ  बसु  :  मैं  यह  चाहता  हं  कि  विधान  बिल्कुल  स्पष्ट  बनाया  जायें  ताकि  हम  जो  विधि

 बनायें  उसे  न्यायालय  रह  न  कर  सकें  |

 ग्रध्यक्ष  महोदय :  जहां  तक  इस  मामले  का  सम्बन्ध  संविधान  के  कुछ  भागों में  यह  उपबन्धित

 है  कि  इस  बात  के  water  कि  किसी  संशोधन  का  प्रभाव  संविधान  पर  पड़ता  उसे  भ्रनुच्छेद  ३६८ के

 प्रयोजनों  के  लिये  संविधान  का  संशोधन  नहीं  समझा  जायेगा  ।  केवल  सदस्यों  की  संख्या  में  कोई  परिवर्तन

 करना  संविधान  का  संशोधन  नहीं  माना  जायेगा  ।  इसीलिये  राज्य  पुनर्गठन  अधिनियम  में  संविधान

 में
 संशोधन  करने के  स्थान  पर  अनुसूची  स्वयं  अधिनियम  में  जोड़  दी  गई  थी

 ।
 इसी  प्रकार के  उपबन्ध

 १७१  में  रखे  गये  हैं  ।  इस  सभा  को  यह  कहने  का  भ्र धि कार  है  कि  चार  के  स्थान पर  छू  सदस्य

 रखे  जायें  ।  यह  बिल्कुल  नियमानुकूल है  |

 प्रशन यह ह यह  हू

 विधेयक  संबोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 हैदराबाद  राज्य  बैंक  विधेयक

 और  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  श्र०  चं०  :  मैं  प्रस्ताव  करता *  हूं  :

 भारत  के  रिजर्व  बैंक  को  हैदराबाद
 के  राज्य  बैंक  की  भ्रंश  पूंजी  का  हस्तान्तरण करने

 तथा
 इसके  उचित  प्रबन्ध  प्रौर  तत्सम्बन्धी

 श्रथवा  उसके  झानुष॑गिक  प्राय  विषयों  का  उपबन्ध
 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  हाजिर

 यह  विधेयक  पिछले  सत्र  में  २८  अगस्त  को  इस  सभा  में  पुरःस्थापित  किया  गया  लेकिन

 भरसक  प्रयत्न  करने  पर  हम  इस  विधेयक  को  संसद  द्वारा  पारित  कराने  के  लिये  समय  नहीं

 निकाल  सके  ।

 महोदय  पीठासीन

 इस  राज्यों  पुनर्गठन  होने  को  कौर  जिसके  परिणाम  स्वरूप  हैदराबाद

 राज्य  तीन  विभिन्न  राज्यों  में  विभाजित  हो  जाएगा  ।  इसलिये  हम  हैदराबाद  राज्य  बैंक  की

 देखरेख करने  वाला  कोई  एक  प्राधिकारी नहीं  रहेगा  ate  न  उन  बैकिंग  तथा  राजकोषीय

 कार्यों  जिन
 को  कि

 यह  बैंक  हैदराबाद  राज्य  में  भारत  के  रिजर्व  बैंक  के  एजेन्ट  के  तौर  पर  करता  रहा

 बिना  किसी
 प्रकार

 की  गड़बड़ी  के  तथा  समुचित  सुरक्षणों  के  साथ  जारी  रखने  का  सुनिश्चय  करने

 वाला  कोई  प्राधिकारी  नहीं  रहेगा  ।  इस  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिये  हैदराबाद  राज्य  बैंक

 १९५६  प्रख्यापित  किया  गया  था  ।  भ्रन्यथा  जहां  तक  बैंक  की  व्यवस्था  करने  वालें  प्राधिकार

 का  सम्बन्ध
 न्  है  एक  प्रकार  की  रिक्तता  रह  जाती  ।

 अंग्रेजी  में

 राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  प्रस्तुत  किया  गया  |



 सवार  2?  ?  ९५६  उतराना ्  बाद  राज्य  बैंक  faa  PAE

 अध्यादेश  २६  सितम्बर  REYES  को  प्रख्यापित किया
 गया  था  श्र  उसमें  प्रौढ़  संसद्‌  में  प्रस्तुत

 विधेयक  में  कुछ  ग्रस्त थे  ।  बैंक  ने  एक  राष्ट्रीय  समवाय  के  रूप  में
 काम  करना  आरम्भ  कर  भी  दिया

 है  ।  इस  सम्बन्ध  में  अध्यादेश  द्वारा  विधान  बनाने
 की

 तुरन्त  श्रावर्यकता  के  सम्बन्ध  में  लोक-सभा

 पटल  पर  रखे  गये  विवरण  में  सब  कुछ  स्पष्ट  किया  गया  हैं
 ।

 जब  सदन
 को

 इस  विधेयक  पर  विचार

 ध्यान  के  नख् यापन  के  परिणामस्वरूप  झ्रावश्यक  संशोधनों  के  साथ  इसे  पारित  करना  है  ।

 मैं  हैदराबाद  राज्य  बैंक  के  सम्बन्ध  में  कुछ  तथ्यों  का  उल्लेख  करूंगा
 |

 इसकी  स्थापना
 १६४२

 में  हैदराबाद  राज्य  बैंक  अधिनियम  १९,  92 Y oe ) )  के
 अधीन  की गई  थी  |  हैदराबाद

 राज्य  के  केन्द्र के  साथ  his  एकीकरण  होने से  पूर्व यह  बैंक  भूतपूर्व  हैदराबाद  राज्य  के  केन्द्रीय

 बैंक के  रूप  में  काम  करता  रहा  |  राज्य  सरकार  से  बैंक  के  हुए  एक  समझौते  के  ्  यह

 क  सरकारी  बैंकिग  तथा  खजाने  सम्बन्धी  कार्य  को  करता  सार्वजनिक  ऋण  का  भी  प्रबन्ध

 नये  ऋण  जारी  करता  था  कौर  उस्मानिया  सिक्का  vast  की  भी  व्यवस्था  करता

 था  |  बैंक  की  प्रदत्त पंजी  उस्मानिया ह  में  ७५  लाख  रुपये  की  जो  कि  १००  रुपये  q  रूप

 से  भुगतान  किये  गये  प्रति  ser  के  हिसाब  से
 ७५०००

 में  विभाजित
 थी  |

 भारतीय  मुद्रा  में
 यह

 कुल

 अंश  पूजी कोई  EW RE ATS AT 1X2 लाख  थी  ।  ५१  प्रतिशत  भ्रंश  हैदराबाद  सरकार  के  पास  थे  भ्र ौर  बाकी  निजी

 के  पास  थे  |  बैंक  के  प्रधान  प्रौढ़  प्रबन्ध  संचालक  समेत  दस  संचालक  थे  ।  इनमें  से  प्रबन्ध

 संचालक  ale  तीन  ara  संचालकों  को  हैदराबाद  सरकार  मनोनीत  करती  थी  ।  बाकी  संचालकों  को

 अचवा  निर्वाचित  करते  थे  ।  बैंक  के  प्रबन्ध  में  भी  हैदराबाद  सरकार  को  विभिन्न  अ्रधिकार  प्राप्त  थे
 ।

 अल  rE:  में  हैदराबाद  सरकार  ने  रक्षित  बैंक  को  एक  मात्र  बैंकर  नियत  किया  i  उसी

 समय  रक्षित  हैदराबाद  राज्य  बैंक  प्रौढ़  हैदराबाद  सरकार  के  बीच  एक  त्रितलीय  समझौता

 जिसके  अनसार  हैदराबाद  राज्य  बैंक  को  हैदराबाद  राज्य  क्षेत्र  में  रक्षित  बैंक  का  एक  मात्र  एजेंट  नियुक्त

 किया  ate  रक्षित  बैंक  की  नियन्त्रण  योजना  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  ।  यदि  सदस्यों  को

 आवश्यकता  हो  तो  इन  समझौतों  की  प्रतियां  निर्देश  के  लिये  पुस्तकालय  में  रख  दी  गई  हैं  ।  अपनें

 मनोनीत  तीन  संचालकों  में  से  हैदराबाद  सरकार  ने  हैदराबाद  राज्य  बैंक  के  संचालन  बोर्डे  में  केन्द्रीय

 सरकार  कौर  रक्षित  बैंक  का  एक-एक  प्रतिनिधि  नामनिर्देशित  करना  स्वीकार  किया  ।  इस  योजना  के

 हैदराबाद  राज्य  रक्षित बैंक  की  प्रो  राज्य  सरकार  के  कोषागार  कायें  का  प्रबन्ध  ३  ३

 केन्द्रों  में  करता  रहा  गौर  वह  इसकी  २४५  दाखिलों  में  मुद्रा पेटियों  शर  छोटी  मुद्रा  के  डीपों  का  प्रभारी

 रहा  है  ।  बैंकिंग  समवाय  १९४९ के  उपबन्ध  कानूनी  तौर पर  उस  पर  लाग  नहीं  होते

 परन्तु  जैसे  कि  मैंने  इससे  पूर्व  त्रितलीय  समझौते  के  भ्रनुसार  हैदराबाद  राज्य बैंक  ने  स्वयं  ही

 रक्षित बैंक  के  कुछ  नियन्त्रणों को  स्वीकार  कर  लिया था  |
 अर्थात  हैदराबाद

 राज्य  FH  इस  तरह  काम  कर

 रहा  था  जैस ेकि  वह  भारतीय  बैंकिग  समवाय  PER  के के
 अधीन  पंजीबद्ध  gar हो  ।

 हैदराबाद राज्य  बैंक  का  उक्त  राज्य  में  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण स्थान  था  ।  यह

 सरलता  से  समझा  जा  सकता  है  कि  राज्यों  के  पुनर्गठन  के  पूर्व  यदि  mae  प्रख्यापित
 न

 किया  जाता  तो  बैंक
 के

 महत्वपूर्ण  कार्यों  को  करने  में  कितनी  गड़बड़ी  हो  जाती  ।
 पेटियां  ait  छोटी  च्  के  डीपो  तीन  राज्यों में  बंट  जाते  दौर  हैदराबाद  सरकार को  बैंक

 के  नियन्त्रण  के  सम्बन्ध  में  जो  अधिकार  प्राप्त  थे  उसे  तीनों  सरकारों  में  बांटने  की  कठिन  समस्या  भी

 हमारे  समक्ष  होती  |  इसके  साथ  ही  उत्तराधिकारी  राज्य  सरकारों  के  लिये  भ्रन्तर्कालीन  समय  में  बैंक  को  दी
 गयो  मुद्रापेटियों  के  सम्बन्ध  में  रक्षित  बैंक  को  होने  वाली  हानि  के  लिये  क्षतिपूर्ति  देना  संभव  नहीं  होता
 जसा

 कि
 उस

 समय  होता  जबकि  हैदराबाद  सरकार  को  बैंक  के  नियन्त्रण  करने  का अधिकार प्राप्त  था  ।

 हैदराबाद  सरकार  ने  होने  वाली  कुछ  क्षति  के  सम्बन्ध  में  रक्षित  बैंक  को  क्षतिपूर्ति  देनें  का  उत्तरदायित्व



 RRO  हैदराबाद  राज्य  बैंक  विधेयक  २१  १९५६

 [ a  to  च०

 अपने  ऊपर  लिया  था  ।  परन्तु  पुनर्गठन  के  तीन  उत्तराधिकारी  राज्यों  पर  इस  प्रकार  का

 कोई  वैध  उत्तराधिकार  नहीं  होता  ।  भारत  सरकार  इसलिये  इस  परिणाम  पर  पहुंची  कि  ठीक  हल  यही

 होगा  कि  बैंक  का  स्वामित्व  कौर  नियन्त्रण  भारत  के  रक्षित  बैंक  को  दें  दिया  जाय  ताकि  उस  विस्तृत  क्षेत्र

 में  बैंक  द्वारा  कोषागार  सम्बन्धी  कार्यों  कौर  बैंकिग  की  जो  सुविधायें  दी  जा  रही  थीं  उन  में  कोई  बाघा

 नन  पड़े  ।

 मैं  इस  सम्बन्ध  में इस  बात  का  उल्लेख  भी  कर  दूਂ  कि  हैदराबाद  राज्य  कार्यकरण के  सम्बन्ध  में  कुछ

 आलोचनायें  भी  हुई  हैं  ।  बैंक  के  स्वामित्व  कौर  नियन्त्रण  को  रक्षित  बैंक  को  हस्तान्तरित  करने से  उसे  उक्त

 बैंक  के  कार्यों  का  कौर  अधिक  प्रभावशाली  पर्यवेक्षण  करना  संभव  हो  झ्र ौर  वहू  यह  सुनिश्चय  करेंगा

 कि
 उसका  कार्य  सुचारु  रूप  से  चलता  रहे  ।  बैंक  दूसरे  मामलों  में  अपने  क्षेत्र  में

 उसी
 रीति  से  काम  करेंगा

 जैसे  कि  भारत  का  राज्य  बैंक  कार्य कर  रहा  है  ।  जैसा  कि  तराशा  बैंक  के  राष्ट्रीयकरण से  उसके  कार्यों

 और  विधान  में  काफी  परिवर्तन  हुए  हैं  ।  इसका  पिछला  इतिहास  चाहें  कुछ  भी  हो  we  यह  रक्षित  बैक  के

 पूर्ण  नियन्त्रण  के  ग्रीन  काम  करेगा  |

 विधेयक  के  खण्ड  ३  द्वारा  हैदराबाद  राज्य  बैंक  प्रीमियम  ,  १३५०  फसली  द्वारा  स्थापित  निगम

 को  चालू  रखने  की  व्यवस्था  की  गई  है  तौर  यह  स्पष्ट  रूप  से  निर्धारित  कर  दिया  गया  है  कि  नये

 नाम  हैदराबाद  का  राज्य  बैंकਂ  से  हैदराबाद  राज्य  बैंक  के  अधिकारों  शरीर  दायित्वों  पर  कोई  प्रभाव  नहीं

 पड़ेगा  ।

 हैदराबाद  राज्य  बैंक  के  अंशधारियों  को  देय  प्रतिकर  के  सम्बन्ध  में  विधेयक  के  खण्ड  ६  में  व्यवस्था

 की  गई  है  ।  प्रतिकर  की  दर  रक्षित  बैंक  के  परामर्श  से  निर्धारित  की  गई  है  ।  वास्तव  में  उसकी  आस्तियों

 तथा  दायित्वों  का  भ्रनुमान  लगा  कर  ही  प्रतिकर  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 बैंक  की  पूंजी  में  प्रत्येक  भ्रंश  के  वास्तविक  मूल्य  का  यथासंभव  ठीक  अनुमान  करने  के  उद्देश्य

 से  रक्षित  बैंक  ने  उक्त  बैंक  का  विशेष  निरीक्षण  किया  था  ।  दिये  जानें  वालें  प्रतिकर  की  कुल  राशि

 90,18  १,०००  रुपये  के  लगभग है  |  हैदराबाद  सरकार  को  जिस के  पास  WYooo  ग्रंघों में से में  से  ३८,२४०

 वंश  उसके  प्रतिकर का  भाग  राज्यों  के  पुनर्गठन  से  पूर्वे  प्रगति  प्रथम  नवम्बर  से  पूर्वे  ही  दे  दिया

 गया  था
 ।

 बाकी  ३६७५०  निजी  अंशधारियों के  परन्तु  किसी  भी  एक
 क ग्रंदघारी के पास

 के  पास  २०० से

 अधिक  ter  नहीं  हैं  ।  इन  Bafa  को  प्रतिकर  दिया  जाना  है  ।

 विधेयक के  खण्ड  €  कौर  १०  हैदराबाद  राज्य  बैंक  के  पूंजी  ढांचे  के  पुनर्गठन  की  व्यवस्था  करते

 है  ।  उसके  ले  लिये  जाने  से  बैंक  की  प्रदत्त  पूंजी  EY, VE, 000  रुपये थी  |  सुझाव यह  है  कि

 कृत  पूंजी  एक  करोड़  रुपये  कौर  निर्गमित  पूंजी  ५०  लाख  रुपये  निश्चित  की  जाय  ।  वर्तमान  समय  के  लिये

 पूंजी  आधार को  पर्याप्त  समझा  गया  परन्तु  यदि  भविष्य  में  पूंजी  को  बढ़ाने  की  श्रावव्यकता  का

 marae  किया  गया  तो  इसे  बढ़ा  सकने  के  लिये  विधेयक  में  व्यवस्था की  गई  है  |

 हैदराबाद  राज्य  बैंक  के  हिसाब  में  ५०  लाख  पूंजी  से  अधिक  की  पूंजी  रक्षित  बैंक  में  हस्तान्तरित

 कर  दी  जायेंगी  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  विधेयक  के  रक्षित  निधि  सम्बन्धी  ere

 २७  की
 प्रः  झ्राकृष्ट  करता हुं

 ।  हमारा  विचार है  कि  रक्षित  निधि  में  जितनी  धनराशि  जमा  है  उसमें

 न  वसूल  होने  वाले  तौर  संदिग्ध  आस्तियों  के  भ्रवक्षयण  कौर  ऐसी  ही  अरन्य  बातों  की  व्यवस्था

 करने  के  हेतु  स्थानान्तरण  उस  सीमा
 तक

 जिसे
 कि

 रक्षित  बैंक  यह  समझता  है  कि  इस  कार्य  के  लिये

 पहले
 पर्याप्त  उपबन्ध नहीं  किये  गये  समायोजन  किया  जाय  ।  यह  मेरे  लिये  उस  रकम  को  बताना

 सम्भव  नहीं  है  जो  कि  समायोजन  किये  जाने  के  पश्चात  रक्षित  निधि  में  राशि  बच  रहेगी  ।



 २१  नवम्बर  284%  हैदराबाद  राज्य  बैंक  विधेयक  र्द्ध

 विधेयक के  खण्ड  ११  कौर  १२  बैंक  के  प्रबन्ध  के  सम्बन्ध  में  हैं  भ्र ौर  रक्षित  बेक  द्वारा  संचालन

 बोर्ड को  आदेश  देने  का  उत्तरदायित्व  ग्रहण  किये  जाने  की  व्यवस्था  करते  हैं
 ।  बोर्ड में  अब  छः  से  अघिक

 संचालक  नहीं  उनमें  सें  एक  प्रबन्ध  संचालक  दो  अ्रधिकारी  एक  केन्द्रीय  सरकार  का

 ग्रोवर  एक  रक्षित बैंक  का  att  शेप  को  केन्द्रीय  सरकार
 की  स्वीकृति से  रक्षित  बैंक  द्वारा  मनोनीत

 किया  जाना  है  ।  इसलिये  are में  गैर-सरकारी  प्रतिनिधित्व के  लिये  भी  स्थान  रहेगा  ।

 खण्ड  १६  यह  उपबन्ध  किय  गया  है  कि  बोर्ड  का  सभापति  रक्षित  बेक  द्वारा  प्रबन्ध  संचालक

 के  प्रतिष्ठित  oa  संचालकों  में  से  केन्द्रीय  सरकार  के  भ्रनुमोदन  से  नामनिर्देशित  किया  जायेगा  ।  इस

 राजनय  २६  १९५६  को  प्रख्यापित  अ्रध्यादश क तदनरूप के  तदनुरूप  उपबन्ध
 के

 प्रस्तुत  केन्द्रीय  सरकार

 एक  मनोनीत  व्यक्ति  मंत्रालय  का  संयुक्त  रक्षित  बैंक  द्वारा  ate  का  सभापति

 निर्मित  किया  गया  है  ।

 खण्ड  २४  के  भ्रनसार  यह  व्यवस्था  कीਂ गई  है  कि  यदि  ऐसी  आवश्यकता  तो  किसी  ऐसे

 स्थन  पर  जहां  इसकी  शाखा  हैदराबाद  बैक  रक्षित  बेक  के  अभिकर्ता  के  रूप  में  कार्य  कर  सके  ।  यह

 खण्ड  भारत के  राज्य  बैंक  प्रीमियम  की  धारा
 ३२

 के  प्रसार  बनाया  गया  है  ।  इसमें  कुछ  परिवर्तन

 किये  गये  हैं  जैसे  कि  अभिकरण  सम्बन्धी  कार्य  जिन  शर्तों  के  अनुसार  किये  जायेंगे  उनका  निर्णय  रक्षित

 बैंक  किया  जायेंगी  प्रो  जैसा  कि  भारत के  राज्य  बेक  भ्र धि नियम में  उपबन्धित  भारत  के

 रक्षित  बैंक  प्रौढ़  हैदराबाद  के  राज्य  बैंक  में
 हए

 परस्पर  समझौते  के  अनुसार  नहीं  किया  जायेगा  |  हैदराबाद

 बैक
 कार

 रक्षित  बैंक  के  बीच  जो  सम्बन्ध  रहेंगे  उनकी  दृष्टि  से  इस  परिवर्तन  को  अ्रधिक  उपयुक्त  समझा

 गया  है  ।  मुझे  ore है  कि  माननीय  सदस्य  यह  अनुभव  कि  यद्यपि  इस  बैंक  का  स्वामित्व
 रक्षित

 बैक  के  पास  ही  रहेगा  तथापि इसे  भारत के  राज्य  बैंक  की  श्रेणी  श्रथवा  स्तर  पर  नहीं  रखा  जा  सकता  है  |

 प्रस्तावित  खण्ड  ०५  के  अ्रनसार  हैदराबाद  बैंक  प्रत्येक  उस  प्रकार  का  बैंकिंग  व्यवसाय  कर  सकेगा

 जिसकी  कि  बैंकिंग  समवाय  झ्र धि नियम  में  अनुमति  दी  गई  परन्तु  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  अधिकार

 देने  की  प्रस्थापना है  कि  वह  भारत  के  रक्षित  बेक  के  पुर्व  परामर्श  करनें  के  बाद  इस  व्यवसाय  के  क्षेत्र

 4  ्य  या  घटा  सकती है  ।

 खण्ड  २६  सभी  प्रकार  की  विनियोगों  रोक  समायोजनों  के  लाभ  को

 रक्षित  बैंक  में  हस्तांतरित  कर  देने  का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  भारत  के  राज्य  बैंक  की  तरह  प्रत्येक  वर्ष

 ३१  दिसम्बर  को  हिसाब  बन्द  कर  दिये  जायेंगे  ।  यह  बैंक  रक्षित  बैंक  की  ही  सम्पत्ति  होगा  इसलिये  सारे

 लाभ  भी  रक्षित  बैंक  के  ही  होंगे  ।  लेखा-परीक्षण  तथा  विवरणियों  सम्बन्धी  उपबन्ध  को  भी  भारत  के

 राज्य  बैंक  ग्र धि नियम  की  तत्स्थानी  धाराओं  के  अ्रनुसार  बनाया  गया  है  ।  इस  विधेयक  के  अन्य

 पूर्ण  उत्तर गधों
 का  उल्लेख करते  हुए  मैं  खण्ड  ३२  का

 उल्लेख  करता  हूं  जिससे
 कि  रक्षित  बैंक  को  उन  सौदों

 जो  कि  हैदराबाद  राज्य  बैंक  द्वारा  निर्धारित  तिथि से  दो  वर्ष  पूर्वे  क़रिये  गये  थे  कौर  जो  वैध  रूप  से

 fa
 ये  गय  नहीं  मालूम  होते  पुनरीक्षण करने  का  अधिकार  होगा  ।  यह  उपबन्ध भी  किया  गया है  कि

 यह  पुनरीक्षण  का  कार्य  निर्धारित  तिथि  से  एक  वर्ष  के  इन्दर  समाप्त  हो  जाना  चाहिये  ।

 जेसा
 कि

 मैँने
 कि

 हैद  राबाद  राज्य  बैंक  के  कार्यकरण  के  बारे  में  कुछ  आलोचनायें  भी  की  गई

 हैं
 !
 इसलिये  रक्षित  बैंक  के  लिये  इस  भ्र धि कार  को  अपने  पास  रखना  श्रावस्ती  ताकि  प्रबन्ध  संचालन  की

 पिछली  गतिविधियों  का  रक्षित बैंक  द्वारा  परीक्षण  किया  जा  कौर  यदि
 हो  इस ्

 उपबन्ध  के  ् अन्तगलनल  उपयुक्त  कार्यवाही  भी  की  जा  सक े।

 खण्ड  ३४  हैदराबाद  बैंक  को  विस्तार  का  एक  कार्यक्रम  आरम्भ  कर  सकने  की  क्षमता  प्रदान
 करना  कौर

 यदि
 श्रावइ्यकता  पड़ी

 तो
 रक्षित

 बैंक  द्वारा  उस  कार्यक्रम  को  सहायता  भी  दी  जा  सकती
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 Fo
 Fo

 है  ।  पारत  का  राज्य  बंक  अधिनियम  में  W——afafara  की  धारा  ३६  में--इसी  प्रकार  का  एक

 उपबन्ध  रखा  गया  ह्  ्र  उसमें  एक  संविहित  संविलय  तथा  विकास  निधि  की  स्थापना  की  भी

 व्यवस्था की  गई  है  ।  हैदराबाद  बेक  के  सीमित  कार्य-क्षेत्र  को  देखते  स्पष्ट  ही  है  कि  उस

 के  लिये  इस  प्रकार  की  किसी  औपचारिक  सं विहित  निधि  की  शझ्रावश्यकता  नहीं  समय-समय  पर

 वास्तव  में  जितनी  सहायता  की  आवश्यकता  पड़ेगी  उसकी  राशि  का  निश्चय  रक्षित  बेक  द्वारा  किया

 जायेगा  कौर  वहीं  उसे  हैदराबाद  के  राज्य  बैंक  को  कराने  का  प्रबन्ध  भी  करेगा  |  यह  व्यवस्था

 उन  हानियों  को  पूरा  करने  लिये  की  गई  जो  हैदराबाद  बेक  अपनी  चित्त  व्यवस्था  को  देहाती  या

 अ्रद्ध-देहाती  क्षेत्रों  में  विस्तृत  करने  में  उठानी  पड़े  |

 इस  अधिनियम  के  अन्य  उपबन्ध  सामान्यतः  भारत  का  राज्य  बक  झ्र धि नियम  के  तदनुरूप

 a  त्र उपबन्धों  पर  ही  आधारित  लेकिन  उनमें  एक  यह  महत्वपूर्ण  उत्तर  Q  fa  रक्षित  बंक  धड Q  दरा बाद

 बंक  पर  एक  काफी  व्यापक  नियंत्रण  कर  सकेगा  कौर  उसके  कार्यकरण  का  सूक्ष्म  पर्यवेक्षण  करन  का

 उत्तरदायित्व  सम्भाले गा  ।  उसके  खण्ड  ४५  में  एक  सक्षम  व्यवस्था  यह  भी  है  कि  उसक  यदि

 भविष्य  में  कभी उस  बेक  को  भारत  के  राज्य  बैंक  में  मिला  देना  नीय  कौर  व्यावहारिक  समझा

 तो  इस  कार्य को  सुविधाजनक  बनाया  जा  सकेगा

 यह  वर्तमान  उन  तमाम  विशेष  कारणों को  देखते  जिन को  कि  मं  पहले  बता  चका

 हैदराबाद  राज्य  बैंक  पर  लागू  होता  हैं
 |

 यह  विधेयक  किसी
 भी

 तरह  से
 सरकार

 के  किसी
 भी

 उस

 fara  कं  लिये  जो  वह  wea  राज्य  aaa  aa  के  सम्बन्ध में  करना  ग्रावश्यक  समझ  न  तो  अडचन

 पैदा  करेगा  कौर  न  उसे  कोई  निश्चयात्मक  रूप  ही  देहाती  ऋण  सवाल  समिति  द्वारा  किये  गयें

 प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  कई  व्यावहारिक  कठिनाइयों  कौर  कई  wey  बातों  पर  विचार  करना  झ्रावश्यक

 प्रौढ़  सरकार  यह  नहीं  चाहती  कि  उसे  ऐसे  बेका  के  राष्ट्रीयकरण  से  सम्बन्धित  कार्यवाही  की  किसी

 भी  कार्यप्रणाली  से  वचनबद्ध  मान  लिया

 मैं  इन  निरूपणों  के  साथ  प्रस्ताव  करता हं  कि  इस  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये ।  मैंने  कई

 संशोधन  भी  प्रस्तुत  किये  जो  22  भ्रक्टबर  १९४६  की  तिथि  से  बेक  का

 करण  करने के  लिये  २६  १९४५६  को  जारी  किये  गये  अ्रध्यादेश  से  श्रानषंगिक  हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ।

 रामा  राव  (  काकिनाडा  :  वेसे  तो  में  यही  कहता  कि  हैदराबाद  के  राज्य  बंक  को  केवल

 हैदराबाद  राज्य  के  लिये  राज्य  बैंक  समझा  जाना  चाहिये  लेकिन  wa  उसमें  अनेक  पेचीदगियां

 पैदा हो  गई  हैं  कौर  राज्यों  का  पुनर्गठन
 होने  से  जब  बम्बई  कौर  मैसूर

 राज्यों  में  मिल  जाने  वाले

 व्यक्ति  Waa  अंश  मांगेंगे  ,  श्रौर वह  मांग  उचित  ही  होगी  ।

 हैदराबाद  के  राज्य  बंक  का  प्रबन्ध  एक  निजी  सम्पत्ति  की  भांति  किया  जाता  रहा  ह  कौर

 इससे  उसमें  बड़ी  व्यवस्था  फैली  हुई है  ।  लेकिन खेद  तो  यह  है  कि  वित्त  मंत्रालय  नें  पहले  सार्वजनिक

 निधियों  का  दुरुपयोग  करने  वाले  व्यक्तियों  को  ही  दायित्वपूर्ण  पदों  पर  बनाये रखा  है  |

 मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  उनमें  से  प्रत्येक  के  आचरण  की पुरी-पुरी जांच  करके  उन्हें उन  पदों  से

 दिया  जाये
 ।  रक्षित  बंक  ने

 कई  बार  हैदराबाद  के  राज्य  बैंक  को  चेतावनी  दी  थी  कि  वह  हैदराबाद

 राज्य  बैंक
 अधिनियम

 के
 नियमों

 के  विरुद्ध  art at  रहा  था  ।  इतना  ही  उसे  जिन  शर्तों

 रक्षित  बैंक  का  एक  अभिकर्ता  नियुक्त  किया  गया  उन  शर्तों  का  भी  afar णणाााणणण

 tae  sit  में
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 बकाया  ate  श्रीराम  घन  की  राशियों  की  वसूली  इरादी के
 सम्बन्ध  में  उल्लंघन  किया  गया

 कहा  जाता  है  कि  कुल  चार  करोड़  रुपया  फंस  गया
 है

 कौर  उसका  मति
 ही  वायद  वसूल  नहीं

 ही  सकेगा  ।  कुल ८०  लाख  रुपयों  से
 श्रमिक

 के
 बिलों  को  सकारा

 गया
 कौर  ६०  लाख  रुपये  तीन

 meat  को  ही  दे  दिये  गये  हैं  ।  अधिक  छानबीन  करने  पर  ही  यह  पता  चल  सकेगा  कि  उसने  ऐसा

 अनजाने  में  ही  किया है  या  जान-बुझ  कर  किया हैं  ।  में  समझता  हूं  कि  उन्होंने  ऐसा  जान-बूझकर
 or

 feat  था  ।  रक्षित  बैंक  ने  कोई भी  कार्यवाही  करने  से  पहले  उन  पदाधिकारियों  में
 से

 दो
 को  Ge

 जाने  के  लियें  कह  दिया  था  ।  aero  भी  दायित्वपूर्ण  पदों  पर  हमें  सब  की  छानबीन  करनी

 चाहिये
 ।

 इस  सब  का  कारण  यही  है  कि  बैंक  नें  पिछले  कुछ  वर्षों  स झघाधधघ ऋण दत ऋण  देते  जाने  की  नीति

 श्रीमाली  थी  ।  ऐसा  करते  समय यह  भी  ध्यान  नहीं  रखा  गया  था  कि  किसी  व्यावसायिक

 का  प्राय  बैंकों  में  रुपया  जमा  भी  था  या  नहीं  ।  कभी-कभी  तो  व्यावसायिक  संस्थानों  ने  इस  बक

 से  भ्र ग्रिम  लेकर  ही  बिलों  को  चुकाया है  ।  बहुत  से  जाली  सौदे  होते  रहे  दूसरी  बात  यह  हैं  कि

 यह  अग्रिम  धन  वास्तविक  औद्योगिक  उपक्रमों  को  भी  नहीं  दिया  गया हैं  ।  अधिकांश  राशि  सट्टे

 के  लिये  दी  गई  थी  ।

 एक  ऐसी  औद्योगिक  संस्था  को  भी  शभ्रम्रिम  धन  दिया  गया  था  जो  अ्रपने  पास  से  रज़ाकारों  की

 एक  बड़ी  संख्या को  वेतन  देती  प्रौढ़  उसके  लिये  बेक  से  ऋण  लेती  थी  ।

 एक  बार  जब  उसकी  वित्तीय  स्थिति  की  जांच-पड़ताल  भी  कराई  गई  तो  ch  कलाम न

 इस  तक  पता  लगाने  की  कोशिश  नहीं  की  थी  कि  उस  औद्योगिक  संस्था  को  कितना  ऋण  दिया  जा

 सकता  बल्कि  हिसाब  यह  लगाया  गया  था  कि  उसकी  मशीनों  शादी के  बदलने  पर  कितना  खर्च

 mam  ive  सभी  मामलों  में  बिल  बहुत  दिनों  तक  बकाया  पड़  रहते  थे  ।  इस  रक्षित

 बेक  के  अभिकर्ता  बनने  सम्बन्धी  सभी  दस्तों  का  हैदराबाद  के  राज्य  बैंक  द्वारा  उल्लंघन  किया  गया  था  ।

 इस  प्रकार इस  बैंक  का  जान-बूझ  कर  ठीक  से  प्रबन्ध  नहीं  किया  गया  था  i  wa  जब  रक्षित  उसे

 अपने  अधिकार  में  ले  रहा  तो  उसकी  पूरी  तौर  पर  जांच  की  जानी  चाहिये ।  एक  मामले  में  तो  बम्बई

 दाखा  ने  सूचना  भी  दी  थी  कि  श्रमुक  व्यापारिक  संस्था  परिसमापित  होने  वाली  थी  कौर  हैदराबाद

 के
 अधिकारी  इस  बात को  जानते भी  लेकिन  फिर  भी  उस  संस्था  at  aca  बक  के  जरिये

 बिल  बनवा  लेने  दिया  गया  था  ।  वही  अधिकारी  द्र भी  भी  सरकार  की  सेवा  में  मैं

 मंत्री  भ्रनुरोध  करता  हं  किवे  इन  सभी  मामलों  की  ब्यौरेवार  जांच  करायें  ।

 एक  मामले में  तो  निदेशक  की  इच्छा  १७  लाख  रुपये  के  एक  ऋण  को  बढ़ा  कर  ३३  लाख  रुपये

 कर  दिया  गया  था  ।  उस  निदेशक  का  राज भी  मंत्रालय  में  मान  हैं  ।  माननीय  मंत्री  को  रक्षित  बेक

 के  उपयुक्त  अधिकारियों  द्वारा  इंसकी  जांच  करानी  ait  उनके  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही
 करनी  चाहिये  ।  इसीलिये  मुझ  खण्ड  ७  के  रख  जाने  से  बड़ी  प्रसन्नता  जिसमें  यह  व्यवस्था  की  गई

 है  कि  सभी  पुराने  अधिकारियों  की  सेवा  समाप्त  समझी  जायेंगी  ।  इसके  द्वारा  सभी  उन  अधिकारियों

 को सेवामुक्त  कर  देना  चाहिये  जिन्होंने  ईमानदारी  से  काम  नहीं  किया है  ।  रक्षित  बैंक या  जांच  समिति

 के  रिकार्डों से  इसका  पता  चल  जायेगा

 जब  कि  ऋण  के  लेखों  की  जांच  करने  पर  यह  पता  चला  कि  ah आग्रह  घन  के  ष्प्न्प  में  दी  गई  अधिकांश
 राशि  वसूल  नहीं  की  जा

 तो  जैसे-तैसे  सुरक्षा  का  कुछ  प्रबन्ध  करना
 पड़ा  और  उस  प्रबन्ध  में

 ऋषियों  al  बात  माननी पड़ी  थी  ।



 र  चिया दीदीजी  क हैदराबाद  राज्य  बेक  28.0  PENT

 [  डा०  रामा  राव

 इस  सम्बन्ध में  बैंक  श्राफ  इंग्लैंड के  एक  प्रसिद्ध  प्रबन्धक ने  कहा  है  कि  यदि  श्राप  को  बंक  प्रबन्धक

 को  कुछ  थोड़े  रुपये  का  भुगतान  करना  है  तो  श्राप  उसकी  पकड़  में  रहते
 पर

 यदि  श्राप  को

 लाखों  रुपये  देने  तो  वह  बैंक  प्रबन्धक  श्राप की  पकड़ में  रहेगा

 हैदराबाद  राज्य  बैंक  के  मामले  में  यही  gata  बैंक ने  इतनी  अधिक  राशि  अग्रिम  धन  के

 रूप में  दे  दी  कि  उससे  होने  वाली  हानि  लगभग  दो  करोड़  रुपयों  की  होगी  ।

 wa  मैं  इन  अधिकारियों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहूंगा  ।  आउटलुक  नामक  समाचार  पत्र  ने

 एक  समाचार  प्रकाशित  किया था  कि  बैंक  के  सचिव  का  वेतन  कुछ  ही  वर्षों  में  १५०  हाली  सिक्कों

 से  बढ़ा  कर  १,८००  रुपयें  कर  दिया  गया  ale  इसके  भ्र ति रिक्त  उसे  १२  प्रतिशत  मकान

 भत्ता  १४  प्रतिशत  महंगाई  भत्ता  प्रौढ़  २००  रुपये  प्रतीत  भत्ते  के  रूप में  दिये  जातें  थे  ।  वित्त

 मंत्री  इन  मामलों  को  जानते  हैं  ।

 श्री  हेडा  (  केवल  शब्द  सचिव  कहने  से  ही  गलतफहमी  होगी  ।  में  समझता

 हूं  कि  वह  एक  अन्य  बैंक  में  था  ,  जो  इस  बेक  के  साथ  मिला  दिया  गया  था  ।  शायद  माननीय

 उसी  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं
 ?

 डा०  रामा  राव  में  ठीक-ठीक  नहीं  बता  सकता  |  सम्भव  है  कि  श्री  हेड़ा  उसे  ज्यादा  wear

 तरह  से  जानते हों  ।  लेकिन  यह  सत्य हैं  कि  वह  शराब भी  सेवामुक्त  है  ।  इतना ही  यह  सचिव

 मोटरकारों  का  भी  थोड़ा  बहुत  व्यापार  करता  रहा  |  मजे  की  बात  तो  यह  हैं  कि  इन  af  घर  र cat

 को  मोटरकार खरीदने  क  लिये  बैंक  की भ्रांत से  ऋण  दिया  जाता हैं  ।  यह  तो  ठीक  हैं  ।  इस

 सचित्र  ने  वेक  से  उधार  लेकर  TT  REXo  में  एक  सिंगर  कार  खरीदी  करार  फिर  इस  ऋण  को

 सदा  २३  LEXY  को  १०,०००  रुपयों  का  ऋण  एक  यूक ८  कार  खरीद ली  |

 उसे  जुलाई  में  सदा
 उसने  उसी  बर्ष  फिर  १४,४००  रुपये  का  ऋण  लेकर  एक  ड्यूक  कार

 कौर  खरीद  ली  |  कौर  इसी  प्रकार  ऋण  लेकर  PEUR  में  एक  मौरिस  सिडनी  रोक  PENS

 में  फिर  एक  व्यूक  खरीदी  ।  जिन  लोगों  ने  उससे  इस  व्यूक  कार  को  वे  सभी  बैंक  के  ऋणी
 न्

 माननीय  मंत्री  इसकी  ब्यौरेवार  जांच  करायें  ।  इसके  यह  सचिव  सभी

 सम्बन्यों  को  भ्र ग्रिम  धन  देता  रहा  है  ।  उसके  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  ।

 मैं  इस  विधेयक  का  समान  करता  लेकिन  मुझे  उसके  सम्बन्ध  में  एक-दो बातें  कहनी  हैं  ।

 मेरा  अनुरोध  हैं  कि  महालेखा-परीक्षक  को  ही  इस  बैंक  का  लेखा-परीक्षक  नियुक्त  कर  दिया  जाये  |

 यदि  यह  नहीं  किया  जाता  तो  रक्षित  बैंक  को  लेखा-परीक्षक  नियुक्त  करने  का  अधिकार  देते

 इस  बैंक  का  लेखा-परीक्षक  रक्षित  बैंक  का  लेखा-परीक्षक  नहीं  होना  क्योंकि  वह  तो  रक्षित

 बैंक  के  प्रति  आभारी रहेगा  |

 खण्ड  ३२  हैदराबाद राज्य  बैंक  के
 लिये

 किसी  भी  समय  निर्धारित  तिथि  से  पहले दो  वर्षों

 की  अवधि
 रखी  गई  है

 ।
 इस  अवधि  को  पांच  वर्षों  तक  बढ़ा  दिया  जाना  चाहिये |  यह  इसलिये कि  कुछ

 अ्रनियमित सौदे  इससे  पहले  के  भी  हो  सकते  हैं  ।  कुछ  सौदों  पर  पर्दा  डालने  के  लिये  भ्र पने  ऋणों  से  भी

 अधिक  रुपया  बैंक  से  उधार  लिया  गया  है
 ।

 इस  प्रकार  यह  तो  सौदों  की  एक  श्यृंखला है  जो  दो  वर्षों

 में  पूरी  नहीं  होती  है
 ।

 इस  खण्ड  के  ग्रन्थित  उपखण्ड  ४  में  दिया  गया  है  कि  धारा  के  भ्रन्तर्गत  निर्धारित  तिथि

 से  एक  वर्ष  बीत  जाने  पर  रक्षित
 बैंक

 द्वारा  दिये  गये  किसी  भी  प्रार्थना-पत्र  को  नहीं
 लिया

 जायेगा  न

 मूल  ist  में



 २१  १९५६  हैदराबाद  राज्य  बैंक  विधेयक

 यह  समय  भी  बहुत  कम  है  ।  कौर  इस  प्रविधि  के  बाद  फिर
 राज्य  सरकार  इन  शरारतों  के  लिये

 उत्तरदायी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कोई  भी  कार्यवाही  नहीं  कर  सकेगी
 ।  इसे  भी  पांच  वर्ष  कर

 देना

 चाहिय े।

 मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन करता  पर  माननीय  मंत्री  को  इन  सभी  मामलों  की  जांच  करनी

 विशेषकर  रक्षित  बैंक  के  प्रतिवेदनों  की  ।  संदेह  होने  पर  ही  इन  भ्र धि कारियों  को  सेवामुक्त  कर

 दिया  जाना  चाहिय े।

 माननीय  मंत्री  ने  प्रारम्भ में  कहा  था  कि  इस  विधेयक pat
 मुहीउद्दीन

 (  हैदराबाद

 को  पुरःस्थापित  करने का  कारण  हैदराबाद  राज्य  का  विघटन  ही  था
 |
 मैं  समझता  था  कि  वे

 ब्यौरा  भी  देंगे  |  उदाहरण के  भारत के  रक्षित  बैंक  द्वारा  नियुक्त
 भ्रमित  भारतीय  देहाती  ऋण

 सर्वेक्षण  की  निर्देशन
 समिति  ने  एक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  था

 ।
 उसकी  एक  मुख्य  सिफारिश  यह  थी

 कि  जिन  भी  बैंकों  के  अधिकांश  रंदा  भूतपूर्व  देशी  राज्यों  के  हाथों  उन  सात  बैंकों  को

 इम्पीरियल  बैंक  arn  इंडिया  के  साथ-साथ  भारत के  राज्य  बैंक  में  मिला  दिया  जाये  ।  हैदराबाद

 राज्य  बंक भी  इन  में  से  एक  था  ।

 भूतपूर्व  वित्त  मंत्री  ने  इस  सिफारिश  को  मान  लिया  था
 ।  उस  समय  कहा  गया  था  कि  इसके

 लिये  एक  दूसरा  विधेयक  शीघ्र  ही  पुरःस्थापित किया  जायेगा  ।  अभी  तक  वह  विधेयक  हमारे  सामने

 नहीं  है  ।  पता  नहीं  उन्हें  मिलाया  भी  जायेगा  या  नहीं  ।  माननीय  मंत्री  ने  यह  भी  नहीं  बताया

 है  कि  उस  समिति  की  सिफारिश  को  कार्यान्वित  क्यों  नहीं  किया  गया  है  ।  आशा  है  कि  माननीय  मंत्री

 उत्तर म  इस  पर  STAT  |

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  बैंक  के  भ्रंदाधारियों  को  प्रतिकर  दिया  जायेगा  |  €&+. ८६  हैदराबाद

 राज्य  सरकार  के  पास  इसके  ४५१  प्रतिशत अंश  थे  ।  उसको  प्रतिकर  दिया  जा  चका  है  ।  माननीय  मंत्री

 ने  कहा  किरकिट  बैंक  की  सिफारिश  के  AT  अंशधारियों  को  ८  रुपये  €  प्लान  १  पाई  के  हिसाब

 से  ग्र धि मूल्य दिया  जाये  |  एक  झर  तो  भ्रंश धारियों  को  यह  अ्रघिमूल्य  देने की  बात  कही  जा  रही  है

 कौर  दूसरी  दौर  खण्ड  ३२  में  यह  व्यवस्था  है  कि  रक्षित  बैंक  हैदराबाद  राज्य  बैंक  के  द्वारा  गत

 दो  वर्षों  में  किये गये  सभी  सौदों  की  जांच  करेगा  कौर  यदि  कोई  अनियमितता पाई  जायेगी  तो  उस  पर

 नये  सिरे  से  विचार  किया  जायेगा  |  उच्च  न्यायालय  उन  मामलों  का  निर्णय  करेगा  ।  अनुमान  लगाया

 गया है  कि  न  वसूल  होने  वाला  ऋण  लगभग  दो  करोड़  रुपयों  का  होगा  ।  श्रद्धा है  कि  वित्त  मंत्री

 इसके  वे  ठीक-ठीक wins  जिन का  भ्रनुमान नये  नियुक्त  हुये  प्रबन्ध  संचालक  ने  लगाया है  |

 मेंने  संतुलन-पत्र  देखे हैं  पौर  मैं न  वसूल  होने  वाले  ऋणों  के  अनुमित  wins बता  सकता  लेकिन

 में  चाहता हूं  कि  माननीय  मंत्री  रक्षित  बैक  की  उप पत्तियों  को भी  बतायें  ।  मैं  यहां  यह  भी  उल्लेख

 कर  दूं  कि  १९५०  से  इस  बैंक  का  प्रबन्ध  संचालक  भारत  के  रक्षित  बैंक  का  ही  एक  बहुत  उत्तरदायी

 अ्रधिकारी था  ।  गत  पांच  या  वर्षों से  रक्षित  बैंक  शर  भारत  सरकार  दोनों  ही  इस  बैंक  से  प्रत्यक्ष

 रूप  में  सम्बन्धित  रहे  हैं  ।

 म  आपका
 ध्यान  इस  श्र  करना  चाहता  हूं  कि  जब  कि  रक्षित  बैंक ने  यह  पता

 लगाया  हैं  कि  न  वसूल  होने  वाले  ऋणों  की  राशि
 काफी  शरिक  तो

 दूसरी a  भ्रंश ों  पर  अधि मूल्य
 देने की  बात  कयों  कही  जा  रही  श्राप  उन्हें  दस  रुपये

 के  लगभग  afar  कयों
 दे

 रहे  हैं
 ?

 इस
 १७  लाख  रुपयों  की  राशि को  are  रक्षित  राशि  की  भांति  क्यों  नहीं  रखते  ?

 tra  sat  में  ।



 द्  स्धातलार  9  PEK QAAIN,  NN:

 ]

 इस
 बैंक

 के  सन्तुलन-पत्रों को  यदि  हम  तो  हमें  इस  अ्धिमूल्य  को  सदा  करने  के
 औचित्य

 पता
 लग  जायेगा

 ।
 उनमें  ८  होने  वाले  ऋणोंਂ  के

 शीष
 के

 अन्तर्गत  PEUR  में  भ्रमरी  धन  की

 राशि  RXR, ¥3R,000 BIT रुपये  दिखाई गई  PEYR  में  वह  2,&8,  ३२,०००  रुपये  हो  गई

 कौर  Peuy  में  यह  एकदम  3,%3,00,000  रुपयों  तक  पहुंच गई  थी  |

 afr  धन  की  इन  राशियों  के  एकाएकी  इतना  अधिक  बढ़  जाने  का  क्या  कारण  है  ?  भ्र ौर

 यह  वह  ऋण  जिस  के  लिये  ऋणी  से  ही  नहीं  बल्कि  wea  व्यक्तियों  से  भी  व्यक्तिगत  प्रतिभूतियां

 ली  गई  थीं  ।  संतुलन-पत्रों  में  यही  बात  सब  से  विचित्र  लगती  इससे  मैंने यह  परिणाम  निकाला

 हैकि  बैंक  के  लेखों  की  परीक्षा  श्र  जांच-पड़ताल की  जानी  आवश्यक क्योंकि  इनके  इतने  ata

 बढ़  जाने  के  पीछे  ही  कोई  महत्वपूर्ण  बात  है  ।  हो  सकता  कि  इसके  फलस्वरूप  कुछ  तौर

 न  वसूल  होने  वाले  ऋणों  का  पता  चल े।

 मेरा  अपना  भ्रनुमान  है  कि  न  वसूल  होने  वाले  ऋण  लगभग
 ८०

 लाख  रुपयों  के  होंगे  ।  मैं

 चाहता हूं  कि  माननीय  मंत्री  या  तो  इसकी  पुष्टि  या  खण्डन  करें  ।  मेरे  पास  जानकारी  का  कोई

 साधन  नहीं  ह  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  हमें  इस  बारे  में  जानकारी  दें  क्योंकि  खण्ड  ३२  के  कारण

 रुपया
 जमा  करने  वालों  में  बहुत  क्षोभ  फैला  guts ।  यद्यपि  रक्षित  बैंक  श्रब  इसका  स्वामी है  परन्तु

 ऐसा  कोई  उपबन्ध नहीं  कि  वह  निक्षेपों  के  लिये  उत्तरदायी होगा

 हो  सकता है  कि  यह  खण्ड  wage हो  परन्तु  मैं  चाहता हूं  कि  निवेशकों  को  यह  श्रीनिवासन

 दिया जाये  कि  बैंक  की  स्थिति  ge

 मैं  वित्त  मंत्री  से  यह  श्राइवासन  भी  चाहता हूं  कि  खण्ड  ३२  लागू  किया  जायेगा  श्र  रक्षित

 बैंक  तथा  वित्त  मंत्रालय  उस  पर  कार्य  करते  हुये  मामलों की  जांच  करने के  पश्चात  एक  प्रतिवेदन

 सभा-पटल पर  रखेंगे  यदि  उच्च  न्यायालय में  कार्यवाही  हुई  तो  हमें  इसका पता  लग  अन्यथा

 वित्त  मंत्री  को  अपने  निष्कर्षों  से  सम्बन्धित  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  का  श्राइवासन  देना  चाहिये  |

 संतुलन-पत्र  में  ग्राहकों  के  दावों  की  भरपाई  करने के  हेतु  जीत  की  गई  बैंक  की

 बैंकिंग  भ्रांतियों  की  राशियों  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।  बैंक  की  oar  सम्पत्ति के  झ्रांकड़ों

 में
 गत  तीन  वर्षों  में  डेढ़  लाख  रुपये  की  वृद्धि  हुई  है  जबकि बैंक  ने

 ४०
 लाख  रुपये  की  लागत  का

 एक  भवन  भी  बनवाया था  ।  निस्संदेह  यह  व्यय  भवन  रक्षित  निधि  में  से  किया  गया  होगा  ।  प्रबन्ध

 निदेशक का  निवास गृह  २  या २३  लाख  पर  खरीदा  गया  था  जब  कि  उस  का  बाजार

 मूल्य  लगभग  सवा  लाख  रुपये  था  ।  वह  एक  ग्राहक  का  मकान  था  कौर  उस  को  लगभग  2

 लाख  रुपये
 का  शोध्य ऋण  बट्टे-खाते  में  डाला  गया  था  ।  इसका भी  सन्तुलन-पत्र में  कहीं  उल्लेख

 नहीं  है  ||  में  ब्योरे  में  नहीं  जाना  चाहता  हूं  परन्तु  यह  मामला  खण्ड  ३२  कें  अन्तर्गत  हैं  और

 सभा
 को

 यह  जानने  का  अधिकार है  कि  खण्ड  ३२  को  लागू  करने  के  सम्बन्ध
 में  ७०५  क्या

 होगा  ।

 aa  बैंक  की  प्रदत्त  पूंजी  व्यय
 की  जा  रही  है

 ।  इस  समय  प्रदत्त  पूंजी  ६४,२८,००० रुपये  है
 शर

 इसे  Yo  लाख  रुपये  किया  जा  रहा  है
 ।  सामान्य  बैंकिंग  सिद्धान्त  के  भ्रनुसार  प्रदत्त

 पूंजी  का  निक्षेपों  से  एक  निश्चित  अ्रनुपात  होता  है  ।  गत  तीन  वर्षों  में  निक्षेप  १६-१७ करोड़  रुपये  के  रहे

 १७  करोड़  रुपये
 का

 निक्षेप  ५०
 लाख  रुपये  की  प्रदत्त  पूंजी  किसी बैंक  के  लियें  कोई

 दृढ़  प्राधा  नहीं  है
 ।

 प्रदत्त  पूंजी  को  बढ़ा कर  एक  करोड़  रुपया  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।

 धारियों  को  भ्रंश  धन  रक्षित  निधि  में  से  श्रधिमूल्य  सहित  देना  पड़ेगा  रक्षित  निधि  को
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 भी  बढ़ाया  जाना  चाहिये ।  मैंने  इस  सम्बन्ध में  संशोधन  दिये  हैं  कौर  ara  है
 कि

 खण्डों  पर
 विचार

 करते  समय  श्राप  उन्हें  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  देंगे
 ।

 डा०  रामा  राव
 :

 मुझे  गलत
 न  समझा  जाये

 कि  मैं
 समाचारपत्रों

 के
 आधार

 पर
 भय  फला

 रहा  परन्तु  मेरी  जानकारी  के  भ्रनुसार  fort
 बैंक  ने  ce OS  में

 प्रतिवेदन  दिया  था  fe  अग्रिम

 धन  की  राशि  g8  करोड़  रुपये  से  बढ़ कर  SEY  करोड़  रुपये  हो  गई  थी  aa  मेरे  अनुमान से

 २  लाख  रुपये  की  हानि  हुई  है  ।

 pat
 :  प्राचीन काल  में  हैदराबाद  राज्य

 वित्तीय  स्थिरता
 के

 लिये  प्रसिद्ध
 था

 ।  उसके

 एक  भूतपूर्व प्रधान  मंत्री  अकबर  हैदरी  ने  हैदराबाद  के  राज्य  बैंक
 को  स्थिर  mee

 पर  स्थापित

 किया था  ।  पुलिस  कार्यवाही के  पश्चात्  बहुत  से  ऋण  समाप्त कर  दिये  गये  थे  भर  इस  प्रकार  पूर्वे

 प्रशासन  की  गलतियों  को  दूर  किया  गया  था  । श्राम  थी  कि  लोकतन्त्र की
 स्थापना  के  ३

 हैदराबाद  राज्य  बैंक  की  स्थिति में  सुधार  हो  जायेगा  ।  परन्तु  कुछ  रहस्यमय  कारणों  से  ऐसा

 नहीं  ।

 माननीय  मंत्री  ने  हमें  हैदराबाद राज्य  बैंक  का  इतिहास  बताते  हुये  कहा
 कि

 यह  स्वेच्छा  से  भारत

 के  रक्षित  बैंक  के  नियंत्रण  के  अधीन  at  गया  था  । हैदराबाद के  व्यापारियों  को  ara थी  कि  इससे

 बैंक  की  स्थिति  सुदृढ़  हो  परन्तु  ऐसा  नहीं  gat ।

 डा०  रामा  राव  ने  कुछ  सौंदों  का  उल्लेख  उन्होंने  बताया कि  एक  ही  बिल  का  भुगतान

 उन
 ही

 दलों
 ने  बार-बार  प्राप्त  किया  |  यह  बात  बहुत  सन्देह जनक  है

 कि
 भारत

 का  रक्षित  बैंक

 हैदराबाद  राज्य  बैंक  के  पदाधिकारियों  के  भ्रष्टाचार का  कयों  पता  नहीं  लगा  सका  जिस  कारण  यह  सभी

 हानियां हुईं  ।  वार्ता चल  रही  थी  कौर  आशा  थी  कि  हैदराबाद राज्य  बैंक  भारत  के  राज्य  बैंक का  अंग

 बन  जायेगा  परन्तु ऐसा  नहीं  gat  tara  है  माननीय  मंत्री  उत्तर में  यह  स्पष्ट  करेंगे  कि  ऐसा  क्यों

 नहीं

 मेरी  जानकारी  के  भ्रनुसार  भारत के  रिज  बैंक ने  आस्तियों  और दायित्वों  की  जांच  के

 gear  निष्कर्ष  निकाला  था  कि  वह  भ्रंश ों  के  उस  मूल्य  का  भुगतान  नहीं  कर  सकता था  जो

 उस  दन
 स  से  ३

 कि  हैदराबाद  राज्य  सरकार  को  कहती थी  ।  उनके  च्च्  का  मूल्य  aa से  भी

 अधिक नहीं  था  ।  इसके  बदले  अंशों  का  मूल्य  प्रतिशत  बढ़ा  दिया  गया  कौर  यद्यपि  यह  उपबन्ध

 था  कि  भारत  का  रक्षित  बैंक  उस  बैंक  की  हानि  के  लिये  उत्तरदायी  नहीं  होगा  परन्तु  wal  को  ले

 लेने  के  कारण  हानि  भी  रक्षित  बैंक  के  सिर  पड़ गई  ।  जिस  हानि  के  विषय  में  डा०  रामा  राव

 ने  पढ़  कर  सुनाया हैं  वह  श्रविइवसनीय  नहीं  बैंक को  ग्राहकों  की  निजी  सम्पत्तियां  लेनी

 इसी  से  पता  चलता  है
 कि  ग्राहको ंने  झूठी  भुनाई  थी  कौर  बहुत  से  war ऋण  थे

 |

 इस  बात  की  क्या  झा वस् यकता  थी  कि  रक्षित  बैंक  इस  बैंक  को  खरीदता ?  नया  केवल  इस  कारण  कि

 राज्यों  के  पुर्नगठन  से  हैदराबाद  राज्य  तीन  राज्यों  में  बट  रहा  था  ?  तब  वे  इसे  गैर-सरकारी बैंक  घोषित

 कर
 के  इसको  परिसमापित

 किया
 जा

 सकता
 था  श्र  अंशों  का  बाजार  भाव

 या
 मूल्य  निर्धारण के

 आधार  पर  भुगतान  किया  जा  सकता  या  फिर  इसे  राज्य  बैंक  में  मिलाया जा  सकता  था  ।  परन्तु

 इस के  बजाय इस  बैंक  को  भारत के  राज्य  बैंक  के  प्रतिपक्षी  के  रूप में  खड़ा  कर  दिया  गया  है  ।

 यह  उपबन्ध
 किया  गया  हैं

 कि  भविष्य
 में  यह  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  बैंकिंग  सुविधायें  दे  सकता है  atk

 रक्षित  बैंक  वित्तीय
 सहायता  देगा  ।  मैं  समझता हूं  कि  ये  सब  तरीके  पिछली  हानियों  को  पूरा

 करने
 के

 लिये  अपनाये जा  रहे  हैं
 भारतीय  राज  कोष  को  इस  से  बहुत  हानि  होगी

 ।
 लोगों

 की

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 हेमा ]

 भावनाओं  को  संतुष्ट  करनें  के  लिये  पूरी  जांच  की  जानी  चाहिये  ate  भ्रष्टाचारी  लोगों  को  दण्ड  दिया

 जाना  चाहिये  ।  इस  बैंक  के  पिछलें  इतिहास  को  जानने  वालें  यह  ग्रीवा  कर  रहे  हैं  कि  चालाक  लोग

 समाज  विरोधी  कार्यवाही  करके  भी  उन्नति
 कर  सकते हैं  ।  भले  ही  अरब  देर  हो  गई  परन्तु  वित्त

 मंत्रालय  को  मामले  की  पूरी  जांच  करानी  चाहिय े।

 में  श्री  मुही  उद्दीन  से  सहमत हूं  कि  नये  रूप  में  बैंक  की  भ्रंश  पूंजी  कम  नहीं  की  जानी  चाहिय े।

 भ्रंश  पंजी  को  बढ़ाया  जाना  चाहिये  ।  भविष्य  में  इसके  कार्य  का  क्षेत्र  बढ़  जायेगा  ।

 भूतपूर्व
 हैदराबाद  राज्य  की  जनसंख्या  १,८६,००,०००  थी  जब  कि  विमान  श्राद्ध

 प्रदेश
 की

 संख्या  ३,२०,००,०००  है  ।  इस  बैंक  का  कायम  बहत  बढ़  जायेंगी और  ५०  लाख  रुपये  की  ग्र

 पंजी  पर्याप्त  इसे  प्रभी  १  करोड़  कर  देना  प्रौढ़  मझे  तराशा है  कि  बाद  में  एक  करोड़

 भी  पर्याप्त  समझा  जायेगा  ।  यदि  इसे  बाद  में  भारत  के  राज्य  बैंक  को  सौंपना  तो  यह  करना

 चाहिये था  कि  एक  अलग  समवाय  बना  दिया  जाता  जो  केवल  शअ्रशोध्य  ऋणों  को  वसल  करता  कौर

 रानियां  रोक  दायितायें  भारत  के  राज्य  बैंक  को  दे  दी  जातीं  ।  यदि  केवल  ग्रामीण ऋणों  का  उद्देश्य

 है  तो  वह  प्रौढ़  भी  अच्छा है  गौर  इस  का  नाम  बदल  देना  चाहिये तथा  इस  का  शहरग रूप  नहीं  रहना

 चाहिये  ।  अन्यथा  इस  कवल  भ्रद्याध्य  ऋण  वसूल  करन  का  काम  देना  चाहिये  ।  इस  बीच  अ्रंशधारियों

 को  भारत  के  राज्य  बैंक  द्वारा  निर्धारित  मलय  दिया  जायेगा  ।  आशा  है  वित्त  मंत्री  उपयुक्त  कार्य

 वाही  करेंगे  |

 कशी  चं०  गुह  मुझे  हर्ष  है  कि  meer  प्रदेश के  तीन  सदस्यों  ने  इस  विधेयक  का  समय

 किया है  ।  डा०  रामा  राव  नें  इस  बैंक  की  पिछली  गतिविधियों  का  बहुत ही  दुःखद  चित्र  खींचा  है
 ।

 मैंने  स्वयं  भ्र पने  प्रारम्भिक  भाषण में  कहा  था  कि  इस  बैंक के  कार्यकरण  कॉ

 विषय  से  दुखा आलोचना  हुई  रक्षित  बैंक  को भी  कुछ  जांच  करनी  पड़ी  है  पौर  खण्ड  ३२  में  हमने  उप

 किया है  कि  art  एक  वर्ष  में--इस  बैंक  को  ले  लेने  के  दो  वर्ष  के  पश्चात-सहित  बंक  ge  सीयो

 की  जांच  कर  सकता  है  जो  संदेह जनक  प्रतीत  हों  ।  हमें  ज्ञात  है  कि  बैंक  के  कार्यकरण के  सम्बन्ध

 में  कुछ  बहुत  बुरी  सूचनायें  थीं  ।  परन्तु  जो  चित्र  डा०  रामा  राव  ने  प्रस्तुत  किया वह  बढ़ा-चढ़ा

 कर  रखा  गया  है  ।  उन्होंने  प्रयोज्य  ऋणों  की  राशि  लगभग  आठ  करोड़  रुपये  बताई है  ।  मैं  समझता

 हूं  किये गलत  हैं  ।  श्री  मुद् दी उद द्दीन  के  ates  कुछ  ठीक  हैं  ।  मैं  प्राया  करता  हूं  कि  अन्तिम  faery

 में  बट्टे-खाते  में  डालनें  के
 ८०

 लाख  से  भी  कम  की  राशि  होगी  जिसे  श्री  मही उद्दीन

 स्वीकार  किया  है
 ।

 हम  wa  भी  आंकड़ों  के  विषय  में
 निश्चित

 नहीं  परन्तु  मैं  समझता  हूं
 कि  यह

 ८०
 लाख  रुपये  से  अधिक  नही ंहै  सम्भव  है  ८०  लाख  रुपये  से  कम  ही  हो  |

 महोदय  :  एक  तो  भवन  के  क्रय  के  १,८०,०००  रुपये  बट्टे-खाते में  डालें  जा

 सकते  हैं
 ।

 इसका  मूल्य  एक  लाख  कुछ  हज़ार  रुपये  हेट्रो  इसे  २,५०,०००  रुपये  में  खरीदा

 गया  >  । ट

 श्री प्र्७  चं०  गुह  :  कुछ  सौदों  में  हानि  तो  होगी
 ।

 डा०  रामा  राव  यह  हानि  नहीं  यह  धोखा  है  ।

 tat ao
 च  गुह :  रक्षित  बैंक  के  अ्रनुमान  के  अनुसार इस  बैंक  की  सभी  हानियों  कौर

 दायित्वों  का  हिसाब  लगाने के
 बैंक

 की  कुल  आस्तियां  Re  लाख  रुपये  होती हैं  हम

 arate  को
 ७१

 लाख  रुपया  दे  रहे  भारतीयों  के
 इस

 मूल्य  का  लगाते  समय

 मूर  म्रंग्रेजी
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 रक्षित  बैंक  के  भ्रद्नोध्य  ऋणों  कौर  अरन्य  दायित्वों  के  ध्यान  में  रखा  है  ।  कुछ  सौदों  में  हानि हो  सन्नी

 है  ।  अन्य  कुछ  सौदों  में  लाभ  भी  हो  सकता  है  ।  इस  बैंक
 की

 कुछ  रक्षित  निधियां भी
 बके

 भी  इन

 सभी  श्रीमतियों  का  हिसाब  लगाने  पर  रक्षित  बैंक  ने  RE  लाख  रुपये  के  आंकड़े  बताये  मैं

 समझता हं  कि  पहले  चाहें  कुछ  भी  होता  रहा  हमें  भविष्य  की
 कौर

 ध्यान  देना  चाहियें
 जिसके

 fat  कि  विधेयक  में  उपबन्ध  किया  जा  रहा  है  ।  गढ़े  मुर्दों  को  उखाड़ने  में  कोई  लाभ  नहीं  है
 ।

 परन्तु

 हमने  इस  विधेयक में  पिछले  कार्यों  की  जांच के  लिये  भी  उपबन्ध  रखा  भ्र ौर  यदि
 भ्रावश्यक  gat

 तो  हम  श्रावस्ती  कार्यवाही  करेंगे  भी  ।  जैसा  डा०  रामा  राव  का  यह  कि  इन  सभी

 भ्रष्टाचार  के  लिये  उत्तरदायी  व्यक्तियों  को  sea  पदों  पर  रखा  गया  ठीक  नहीं  है  ।  प्रबन्ध

 निदेशालय  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।  सिवाय  एक  के  सभी  पुराने  निदेशकों को  बदल  दिया  गया  है
 ।

 वर्तमान  प्रबन्ध  निदेशक  नया  है  कौर  उसका  अभिकथित  अनियमितताओं  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं है

 भ्रष्टाचार  के  अ्रपराधी  अरन्य  प्राधिकारियों  शर  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  पूरी  जांच  की  जायेगी

 अरर  झ्रावश्यक  कार्यवाही  की  जायेगी  |

 श्री  ger  ने  विधेयक के  उस  उपबन्ध  पर  की  है  जिसमें  कर्मचारियों को  वर्तमान

 सुविधाओं are  सेवा  सम्बन्धी  ad  देनें की  प्रत्याभूति  दी  गई  है  ।  भारत  के  राज्य  बैंक  अधिनियम  में

 भी  ऐसा  ही  उपबन्ध  है  ।  मैं  समझता हूं  कि  यह  बहुत  झ्रावस्यक है  ।  जांच  में  जिस  पदाधिकारी

 को  अपराधी  पाया  जायेगा  उसको  इस  उपबन्ध के  अधीन  सुरक्षा  नहीं  मिलती है  ।  ae  विंमान
 ~

 कर्मचारियों  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिये  एक  सामान्य  उपबन्ध  जो  व्यवित  दुष्कर्मों  के  लिये

 अपराधी  पाये  जायेंगे  उनके  सम्बन्ध  में  उचित  कार्यवाही  की  जायेंगी  ।

 श्री  adie  ने  कहा  है  कि  खण्ड  ३२  के  कारण  निक्षेपकों  में  एक  प्रकार  की  परेशानी-सी

 फैल  गयी है  ।  मैं  नहीं  समझ  सकता  कि  निवेशकों  में  इससे  परेशानी  क्यों  फैल गई  है  ।  खण्ड  ३२

 तो  केवल  पदाधिकारियों  अथवा  प्रबन्धकों  पर  प्रभाव  डाल  सकता  है  |

 श्री  मुही उद्दीन  :
 खण्ड  ३२  का  केवल  यह  has  है  कि  बैंक  का  प्रबन्ध  बहुत  बुरा  रहा

 था  ।

 इस  प्रकार  निवेशकों  पर  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 श्री  श्र०  चे  गृह  मैं  उसका  यह  थे  नहीं  लेता  हूं  ।  इसका  केवल  यही  अभिप्राय  है  कि

 रक्षित  बैंक  को
 कुछ  संदेह झ्र  शंकायें  कई  भ्रांत  से  कई  शभ्रापत्तियां  की  गई  रक्षित  बैंक  को

 जहां  भी  कहीं  सन्देह हो  पुराने  मामलों को  पुनः  प्रारम्भ  करके  जांच  करने  का  अ्रधिकार  है  ।

 कुछ  भी  इसका  प्रभाव  केवल  शभ्रधिकारियों  पर श्रौर उन उन  जो  प्रबन्ध  के  प्रसार में

 पड़  सकता  है
 ।

 उसे  जमा  करनें  वालों  को  इस  प्रकार  का  एक  झ्राइवासन  दे  देना  चाहिये कि  किसी  भी

 प्रसिद्धि  को  निकल  भागने  नहीं  दिया  जायेगा  |

 a.
 श्री  मुद् दी उद्दीन  ने

 फिर  बैंक  की  सुस्थिरता के  सम्बन्ध  में  झरा इवा सन  मांगा है  ।  जैसा  कि

 निवेदन  कर  चुका  कि  बैंक  की  आस्तियों  के  मूल्य  का  अनुमान  RE  लाख  रुपये  लगाया

 गया  है प्रौर हम हम
 भ्रंद्धा रियों  ७१  लाख  रुपये  का  भुगतान  कर  रहे  हैं  ।  इस  सीमा  तक  मेरे  विचार

 से  वह  यह  देखेंगे  कि  कम  से  कम  जहां  तक  उसके  भ्र गले  सौदों  का  सम्बन्ध है  रक्षित  बैंक  उस  बैंक  की

 सुस्थिरता  के  सम्बन्ध  में  संतुष्ट है  ।

 इसके  बाद  उन्होंने  कहा  कि  एक  भ्राइवासन  यह  दिया  जाये  कि  खण्ड  ३२  के  पदों  में  रुपया  जमा

 करने  वालों  के
 निक्षेप

 सुरक्षित  हैं  ।  मेरे  विचार  से  केवल  यही  कि  रक्षित  बैंक इस  बैंक  को  aw

 मूल  wast  में  ।
 क  ee
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 ्र०  चल  गह
 |

 हाथ  में  ले  रहा  है  जमा  करने  वालों  को  यह  श्राइवासन  दे  देगी  कि  उनके  निक्षेप  पूर्णरूप  से  सुरक्षित

 रहेंगे  ।  पिछले  प्रबन्ध  व्यवस्था  की  चाहे  कुछ  भी  त्रुटियां  क्यों  न  रही  रुपया जमा  करनें  वालों

 जहां  तक  कि  उनके  बैंक  में  इस  समय  निक्षेप  उनके  सम्बन्ध  मे  रे विचार  हानि  उठाने  का

 कोई
 अवसर

 नहीं  जायेगा  ।

 डा०  रामा  राव  ने  यह  बताने  का  प्रयत्न  है  कि  खण्ड  ३२  के  अ्रन्तर्गत  खाने वाली  निश्चित

 तिथि  से  पहले  की  दो  वर्ष  की  अवधि  alc  निश्चित  तिथि के  बाद  एक  वर्ष  में  ही  पुनरीक्षण का  कार्य

 समाप्त  किये  जाने  की  अवधि  बहुत  कम  है  ।  परन्तु में  विचार  से  मैं  अ्रघिकारियों  को  भ्रनिद्चित  काल

 तक के
 लिये  लटंकन्ती  में  नहीं  रख  सकता  हूं  ।  यदि  किसी  को  दंड  दिया  जाना  है

 तो  अपराधी  की

 खोज  करने के  लिये  रक्षित  बैंक  को  एक  ad  का  समय  पर्याप्त  होगा  ।

 इसके  पश्चात्  बैंक  की  प्राधिकृत  पूंजी  कौर  प्रार्थित  पूंजी  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहा  गया  है
 ।  वह

 यह  देखेंगे कि  खण्ड  €  में  एक  उपबन्ध  है  जिसमें  कहा  गया  है  :

 रक्षित  केन्द्रीय  सरकार  की  ga  मंजरी  हैदराबाद  बैंक  की  प्राधिकृत  पूंजी

 के  बढ़ाये  जाने  या  कम  किये  जाने को  प्राधिकृत  कर  सकता  है  ।'

 इसके  परचात, खण्ड १० खण्ड  १०  (२)  में  यह  कहा  गया  है
 :

 केन्द्रीय  सरकार  की  पूਂ  मंजूरी  हैदराबाद  बैंक  की  निर्गमित  जी

 के  बढ़ाये  जानें  को  क्त  कर  सकता  WIT  इस  प्रकार  बढ़ाई  गई  पूंजी  की  व्यवस्था

 रिवेंज  बैंक  द्वारा  की  जायेगी  14.0

 इस  हमने  यह  देखने  में  पर्याप्त  सावधानी  से  काम  लिया  है  कि  अधिनियम में  संशोधन

 किये  बिना  रक्षित  बैंक  कौर  सेन्ट्रल  बैंक  प्राधिकृत  पूंजी  तथा  प्राचीन  पूंजी को  बढ़ा  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध में  कोई  सन्देह  नहीं  किया  जाना  चाहिये  कि  प्राचीन  पूंजी इस  बैंक  के  कार्यकरण के  लिये

 बहुत  ही  थोड़ी  रहेगी  ।

 श्री  हेडा ने  भ्रान्ति  प्रदेश के  प्राकृतिक  संसाधनों कौर  भावी  समृद्धि  का  उल्लेख  किया  कौर

 बताया  कि  इस  बैंक  को  इन  सभी  उत्तरदायित्वों  को  अपने  सिर  लेना  पड़ेगा  ।  मैं  उन्हें  यह  शभ्राइवासन

 दे  सकता हूं  कि  जब  भी  कभी  इस  बैंक को  अग्रेतर  पूंजी  की  आवश्यकता  रक्षित  बेक  कौर

 केन्द्रीय  सरकार  सभा  के  समक्ष  उपस्थित  विधेयक  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  समुचित  कार्यवाही  करेगी  |

 श्री  मुद् दी उद्दीन  ने  ग्राम  उधार  सर्वेक्षण  समिति  के
 प्रतिवेदन

 का
 उल्लेख  किया  है  ate

 पूछा  है  कि  अन्य  राज्य  बैंकों  का  क्या  eat  मैं  समझता हूं  कि  उनका  यह  कथन  बिल्कुल ठीक

 नहीं  है  कि  भूतपूर्व  वित्त  मंत्री  ने  सिफारिश  को  स्वीकार कर  लिया  था  ।  यह  बात  ठीक  नहीं

 है  ।  वह  इस  विषय  में  सरकार  द्वारा  समय-समय पर  जारी  किये  गये  वक्तव्यों  को  प्रौढ़  मेरे

 विचार में  दिसम्बर  १९४५४  में  वित्त  मंत्री  ने  इस  सम्बन्ध में  पहला  वक्तव्य  दिया था  कौर  बाद

 में  भारत  का  राज्य  बैंक  अधिनियम  के  पारित  होने पर  मैंने  भ्र धि नियम  के  पारित  होने  पर  भी

 कुछ  वक्तव्य दिये  थे  ।  किसी में  भी  हमने  स्पष्ट  रूप  से  यह  नहीं  कहा था  कि  भ्रमण  राज्य  बैंकों  को

 सरकार या  रिवेंज  बैंक  सम्भाल  ।  हमने  कंवल  इतना  ही  कहा था  कि  हमने  इस  सिफारिश

 को  सिद्धान्त रूप  में  मान  लिया  है  पौर  हम  इस  प्रस्ताव  की  परीक्षा  करेंगे  भ्र  जहां  कहीं  सम्भव  होगा

 we  जब  कभी  आवश्यकता  होगी  तो  हम  इसे  क्रियान्वित  करेंग े।

 इस  बात  के  बारे में  मैं  माननीय  सदस्य  की  ध्यान  राज्य  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  2.0  बैंकों  की

 स्थिति
 की

 झोर  दिखाऊंगा
 ।  नौ  या  दस  बैंक हैं  जिन  में  से  बड़ौदा  बैंक  को  कुछ  वैधानिक  कठिनाइयों
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 के  कारण  रखना  सौराष्ट  बैंक  कौर  पटियाला  के  बैंक  पूर्णतया  राज्य  सरकारों  के  अधिकार

 में  इन  दोनों  बैंकों  की  सम्पर्ण  पूंजी  दोनों  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रदत्त  है  ।  पहले  जब  बैंकिंग

 एक  संघ  का  विषय  था  तो  राज्य  सरकारों  द्वारा  किसी  बैंक  की  व्यवस्था  करने में  कुछ  संवैधानिक

 कठिनाई  परन्तु  वह  कठिनाई  wa  दूर  कर  दी  गई  है
 ।

 wa  दोनों  राज्य  सरकारें इन  दोनों
 बैंकों

 को  चलायेंगी  |  बम्बई  सरकार  सौराष्ट  राज्य  बैंक  को  कौर  पंजाब  सरकार  पटियाला  राज्य  बंक

 को  चलायेगी |

 इस  अब  केवल  छै  कौर  बैंक  रह  गये  जिन  में  से  इसे  हम  ले  रहे  हैं  ।  wa  बैंकों  में से

 दो में--अर्थात  राजस्थान बैंक  प्रौर  मैसर  बैंक की  श्रंशपंजी  में  किसी  राज्य  सरकार  की  एक  पाई

 भी  नहीं  है  ।  भ्रमण  तीन  या  चार  बैंकों  में  उनकी  राज्य  सरकारों  aaa  ३४  प्रतिशत सें  ales

 नहीं है  ।  एक  में  ५  प्रतिशत  दूसरे  में  २५  प्रतिशत  एक  में  Rwy  प्रतिशत एक  में  ang  प्रतिशत

 इन्हें  वस्तुतः  राज्य  बैंक  नहीं  कहा  जा  सकता  |  हमने  इस  बात  की  परीक्षा  की  है  कि  इन  से

 ग्राम  उधार  के  विस्तार  में  कहां  तक  सहायता  मिल  सकती  है  कौर  मेरे  विचार  में  प्रभी  यह  नहीं  कहा  जा

 सकता  कि  सरकार  अथवा  रिजर्व  बैंक  इन बैंकों  को  ग्राम  उधार  का  उचित  साधन  समझेगी  |  किन्तु

 हमने इस  सम्बन्ध  में  निश्चित रूप  से  कोई  निर्णय  नहीं  किया  ।  हम  यथासमय  निर्णय  कर  लेंगे  ।  परन्तु

 म॑  समझता हूं  कि  रिजर्व  बैंक  प्रौढ़  केन्द्रीय  सरकार  के  ग्राम  उधार  कार्यक्रम  के  बारें  में  विलम्ब  नहीं

 होगा ।  वह  आगे  बढ़  रहा  हैं  प्रौर  भारत  के  राज्य  बैंक  ने  भी  ग्रामीण  क्षेत्रों तथा  छोटे  नगरों

 में  शाखायें  खोलनी  श्रारम्भ  कर  दी  उस  प्रश्न  को  इस  बैंक  के  साथ  नहीं  जोड़ना  चाहिये

 अब  हम  मुख्यतया  राज्यों  के  पुर्नगठन  के  कारण  राष्ट्रीयकरण  कर  रहे  हैं  ।  हैदराबाद राज्य  को  तीन

 राज्यों  में  बांट  दिया  गया  हैं  ।  इसे  ग्राम  उधार  सर्वेक्षण  की  सिफारिश के  प्रश्न  के  साथ  नहीं

 जोड़ना  चाहिये  ।  इस  बैंक  के  गण-दोष  को  विचार  कर  ही  इसके  राष्ट्रीकरण  का  निश्चय  किया

 गया है

 मेरे  विचार में  तीनों  माननीय  सदस्यों  ने  जो  बातें  उठाई  थी  मैंने उन  सबका  उत्तर  दे  दिया है  ।

 श्री  हेमा  यह  पूछा  था  कि  क्या  इस  बैंक  को लेने  के  सम्बन्ध  में  भारत  के  राज्य  बैंक

 से  कोई  बातचीत  चल  रही  तौर  यदि  तो  उसका  क्या  gat
 ?

 श्री  ६? ह ०  चं०  गृह :  इस  में  एक  उपबन्ध  जिसके  प्रीमियम  में  संशोधन  किये

 इस  बैंक को  राज्य  बैंक  में  मिलाया जा  सकता  है  |  यह  मैंने  झपने  प्रारम्भिक  भाषण में  बता

 दिया  था  ।

 श्री  होंडा  :  क्या  इस  सम्बन्ध  में  बातचीत  की  गई  थी  ?

 श्री  र ह  चे  गृह :  इसमें  बातचीत  का  कोई  नहीं  अब  यह  an  रिवेंज  बैंक  का

 हो  जायेगा at  जब  कभी  रिजर्व  बैंक  आवश्यक  तो  इसे  राज्य  बैंक  को  हस्तान्तरित  कर  देगा  |

 महोदय  :  यह  है

 भारत  के  रिजर्वे बैंक  को  हैदराबाद के  राज्य  बैंक  की  अंद पं जीई  का  हस्तान्तरण  करने

 तथा  उसके  उचित  प्रबन्ध कौर  तत्सम्बन्धी
 ह  उसके

 आनुषंगिक  अन्य  विषयों  का

 उपबन्ध  करने  वालें  विधेयक पर  विचार  किया  जाये  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 मूर ५  अंग्रेजी  में  ।
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 खण्ड  २  )

 संशोधन  किया  गया :

 पृष्ठ

 पंक्ति  रसौर  ३  के  स्थान  पर  यह  रखा  जाये

 dayਂ  means  the  22nd  day  of  October,

 [  (#)  दिनਂ
 से  श्रमिप्राय  २२  gexe’ |

 [ao  चे  गुह |

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  श्रवन  यह ह
 खण्ड  २,  संबोधित  रूप  में  ,  विधेयक  stadt  क) पपी बन ॥

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खण्ड  ९,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खण्ड  ३  से  ५  तक  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये
 ।

 खण्ड  ६--  (  भ्रंश धारियों  शादी  को  प्रतिकर )

 श्री  श्र०  चं०  गृह  मेरा  एक  संशोधन है  ।  एक  छोटी-सी  टाइप  की  गलती है
 ।  रिजर्व

 बैंक
 के  हैदराबाद  राज्य  बैंक  की  पूंजी  में ग्रंधोंਂ  के  बजाय  रिजर्व  बैंक  कोਂ  होना  चाहिये  |

 स्थिति यह  है  ।  हैदराबाद  राज्य  बैंक  के  विनियम ४९  के  भ्रंश धारी  कम  से  कम  ३  प्रतिशत

 लाभांश  की  मांग  कर  सकता  है  ।  हम  इस  कठिनाई  को  दूर  करना  चाहते  हैं
 ।

 यहां  हम  यह
 उपबन्ध

 कर  रहे  हैं  ऐसी  कोई भी  मांग  मान्य  न  होगी  परन्तु  यदि  हैदराबाद  राज्य  बैंक  ने  कोई  लाभांदा  घोषित

 कर  दिया  है
 तथा

 कभी
 तक

 उसका  भुगतान  नहीं  हुआ
 तो  निश्चय  ही  रिजर्व  बैंक  वह  रुत्तरदायित्व

 अपने  ऊपर  लेता है  ।  परन्तु  किसी  भी  एसी  maf  के  लियें  जिस  के  लिये  हैदराबाद  राज्य  बैंक  ने

 लाभांश  घोषित  नहीं  किया  हम  विनियम  ve  के  अ्रधीन  न्यूनतम  ३  प्रतिशत  लाभांश  की  मांग

 करने  वाले  किसी  भी  aaa  का  दायित्व  लेना  नहीं  चाहते  ।  यदि  जांच  करने  के  पश्चात  रिज

 बैंक  देखता  है  कि  इस  के  लिये  पर्याप्त  राशि  पर्याप्त  लाभ  तो  वह  लाभांश  घोषित  कर  सकता

 ्य म अझ्राशा  करता हूं  कि  संशोधन  स्वीकार कर  लिया  जायेगा  ।

 श्री  सु ही उद्दीन  क्या  ३  प्रतिशत  को  गारंटी  हैदराबाद  सरकार  ने  दी  थी  या  यह  केवल

 विनियम में  थी  ?
 ह
 दि  |  नहीं  समझता  कि  यह  शभ्रधिनियम  में  थी  । श्री  श्र०  चं०  गृह  :  यह  केवल  विनियम  में  थी  ।

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  श्री  मुद् दी उद्दीन  के  नाम में  एक  संशोधन  है  ।  क्या  यह

 उसे  प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं  ।

 श्री  सु ही उद्दीन  :  जी  नहीं  ।

 संशोधन किया  गया  :

 पृष्ठ  ३--११  से  २२  तक  की  पंक्तियों के  स्थान  पर  रखिये  |

 Notwithstanding  the  transfer  of  the  shares  in  the  capital  of  the  Hydera-
 bad  State  Bank  to  the  Reserve  Bank,  any  shareholder  who,  imme-

 diately
 before  the  appointed  day,  was  entitled  to  payment  of  dividend

 मूल  भ्रंग्रेजी  मे ं।
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 on  the  shares  of  the  Hyderabad  State  Bank  held  by  him  shall  be

 entitled  to  receive  from  the  Hyderabad  Bank  all  dividends  declared

 by  the  Hyderabad  State  Bank  in  respect  of  his  shares  for  any  year

 which  ended  before  the  appointed  day  and  remaining  unpaid.

 (2A)  Notwithstanding  anything  contained  in  the  Hyderabad  State

 Bank  Act,  1350  F,  no  such  shareholder  shall  be  entitled  as  of  right  to

 any  dividend  on  the  shares  of  the  Hyderabad  State  Bank  held  by

 him  in  respect  of  any  period  before  the  appointed  day  for  which

 that  Bank  had  not  declared  a  dividend;

 Provided  that  the  Central  Government  may,  in  respect  of  any  such

 period,  authorise  the  payment  of  dividend  at  such  rate  as  it  may

 specify  if  it  is  satisfied  that  there  is  sufficient  balance  of  profits  avail-

 able  after  such  provisions  and  contributions  for  the  purposes  re-

 ferred  to  in  Section  28  as  the  Reserve  Bank  considers  necessary  have

 been

 —{  A.  C.  Guha

 (२)  राज्य  बैंक  की  पूंजी  में अंधों  का  रिजर्व  बैंक  को  हस्तान्तरण  होते  हुये

 किसी  भी  ऐसे  श्रंशवारी  जिसे  निश्चित  की  गई  तिथि  से  तुरन्त

 हैदराबाद  राज्य  बैंक में  भ्र पने  नशों  पर  लाभांश  के  भुगतान  का  अधिकार

 हैदराबाद  बैंक से  निश्चित  की  गई  तिथि  से  पहिले  समाप्त  होनें  वालें  वर्ष  तथा

 भुगतान न  किये  गये  शेष के  लिये  झपने  salt  के  सम्बन्ध में  हैदराबाद  राज्य  बैंक

 द्वारा  घोषित  सारे  लाभांश  पाने  का  अधिकार  होगा

 हैदराबाद  राज्य  बैंक  अधिनियम  ,  १३५०  फ  में  श्रन्तविष्ट  किसी  बात
 के  होते

 हुये  भी  कोई  भी  अंशधारी  हैदराबाद  राज्य  बैंक  में  god  अंशों  पर  निश्चित  की  गई

 तिथि से  oa  के  किसी  ऐसे  काल  के  लिये  अधिकार  रूप  में  किसी  लाभांश  सम्बन्धी

 स्वत्व  दावा  न  कर  जिस  के  लिये  उस  बैंक  नें  घोषणा  न  की

 परन्तु  केन्द्रीय  यदि  इस  बात  से  संतुष्ट  हो  कि  धारा  २८  में  निर्दिष्ट

 प्रयोजनों के  लिये  ऐसी  व्यवस्था  करने  तथा  श्रंशादानों  का  भुगतान  करने  के  बाद  जिन्हें  रिवेंज

 बैंक  प्रावश्यक  लाभ  का  पर्याप्त  ्य  उपलब्ध  तो  ऐसे  किसी  भी  काल  के

 किसी  ऐसी  दर  पर  जिसे  वह  निश्चित  लाभांश  के  भुगतान  का  प्राधिकार  दे

 सकती है  ।

 —|[ Wo  ह

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह

 खण्ड  ६,  संबोधित  रूप  विधेयक  का  at
 बने

 ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड  ६,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  -हैदराबाद  राज्य  बैंक  के  कुछ  पदाधिकारियों  को  पद  छोड़ना

 श्री प्र०  त्र  गुह
 :

 एक  सरकारी  संशोधन  है
 ।

 वह  भी  अध्यादेश  का  झानुष॑गिक है  ।  रिजर्व

 ae
 ने  इस  बैंक  को  पहिले  ही  ले  लिया है  न

 मूल wa  में
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 ०  चे  गुह

 संशोधन  किया  गया :  पृष्ठ  ३,  पंक्ति  ४१  में  his  employment  had  ceasedਂ

 [ake  उसकी  नौकरी  समाप्त  हो  गई  हैਂ  ]  के  बाद  the  appointed  dayਂ  दिन

 दाऊद  रखे  जाये  ।

 भरी  चे  गुह
 |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  यह

 खण्ड  ७,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  रंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड ७,  संबोधित  रूप  में  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  ८,  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  €--(प्राधिकृत  पूंजी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 खण्ड  €  के  सम्बन्ध  में  श्री  मुह्दीउद्दीन  का  एक  संशोधन  है  ।

 श्री  मही उद्दीन  :  मेरा  संशोधन  यह  है  कि  पृष्ठ  ५  की  पंक्ति  ३  व  ४  में  croreਂ

 करोड़ਂ  ]  के  स्थान  पर  croresਂ  दाऊद  रखे  जायें  ।

 में  इसे  स्वीकार  करने  को  तैयार  नहीं  हूं  क्योंकि  विधेयकਂ  में  पहिले  से  ही Tat
 न ह  चं०  गुह

 उपबन्ध है  ।

 उपाध्यक्ष  महो  दय  द्वारा  संशोधन  प्रस्तुत  किया  गया  तथा  प्रस्वीकृत  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रशन  यह  हैं  :

 खण्ड  €  विधेयक  का  at  बने  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खण्ड  €,  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  १०  —— ( fart fret  पूंजी  )

 श्री  श्र०  चं०  गह  खण्ड  १०  में  एक  संशोधन  है
 जिस

 की  संख्या ६  है  ।  यह  केवल
 करण  के  लिये  है  ।  यह  भी  अध्यादेश  में  किया गया  है  ।

 संशोधन  किया  गया  :  पृष्ठ  ५,  पंडित  ११  में  Bank  andਂ  [  हैदराबाद

 शब्दों  के  बाद  capitalਂ  किसी  शाब्द  रखें  जायें  ।

 ८." ह ०  चं०  गृह  ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  हैं  :

 खण्ड  १०  संबोधित  रूप में  विधेयक  का  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  १०,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड ११  से  RY  तक  विधेयक  में  जोड़  दिये
 गये

 ।

 खण्ड  १८  निदेशकों  का  पारिश्रमिक  )

 fat श्र०  चं० गुह
 :

 खण्ड  १८  के  सम्बन्ध  में  एक  सरकारी  संशोधन  हैं  जिसकी  संख्या  ७

 यह  भी  केवल
 स्पष्टीकरण  के

 लिये  है  ।  यह  अ्रध्यादेश  में  भी  पुरःस्थापित किया  गया  था

 मूल  wa  में  ।



 २१  १९४५६  हैदराबाद राज्य  बैंक  विधेयक  २७५

 दाऊद  में  राज्य  सरकार  के  पदाधिकारी  भी  सम्मिलित  होंगे  ।  बोर्ड  में  राज्य  सरकार  के  पदाधिकारियों

 को  नाम-निर्देशन  का  विधेयक  में  कोई  विशिष्ट  उपबन्ध  नही ंहैं  ।  यदि  fora  बैंक  द्वारा  नाम  निर्दिष्ट

 किये  जाने  वाले  निदेशकों  में  एक  निदेशक  राज्य  सरकार  का  पदाधिकारी  होता  तो  उसके  यात्रा

 तथा  अन्य  व्ययों  को  नियमित  करना  राज्य  सरकार  का  काम  होगा  ।  हम  राज्य  सरकार  कौर

 केन्द्रीय  सरकार  के  पदाधिकारियों  में  भेद  करते  हैं  ।

 संशोधन  किया  गया  :  पृष्ठ  ८,  पंक्ति  १३  में  [  शब्द  के  स्थान

 पर  Central  Governmentਂ  सरकार ਂ]
 दाऊद  रखिये  |

 प्र०  चं०  गुह  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  set यह  है  :

 खण्ड  १८,  संशोधित  रूप  विधेयक  का

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  १८,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  १९  से  २३  तक  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  |

 खण्ड  २४--  बेक  रिवेंज  बैंक  के  एजेंट  के  रूप  में  कास

 श्री  ०  चं०  गृह  :  खण्ड  २४  का  एक  सरकारी  संशोधन  हैं  जिसकी  संख्या  ८  है  ।

 यह  उपबन्धित  किया  गया  है  कि  ford  बैंक  निबन्ध  तय  करेंगा  ।  निबन्ध  कौर  शर्तों  के  अन्तिम

 रूप से  तय  होने  तक  हम  a  नहीं  सकते  aaa  काल के  लिये  इस  खण्ड में  उपबन्ध

 किया गया  हैं  ।  इसमें  व्तेमान  प्रबन्ध  के  जारी  रहने  का  उपबन्ध किया  गया  हैं  ।  यह  व्यवस्था  नया  प्रबन्ध

 होने  तक  रहेगी ।

 संशोधन  किया  गया  :  पृष्ठ  १०,  पंक्ति  १४  के  बाद  छोड़िये  :

 (4)  Until  a  new  arrangement  is  made  under  this  section,  the  Hyderabad

 Bank  shall  continue  to  act  as  agent  of  the  Reserve  Bank  at  the  same

 places  where  and  for  the  same  purposes  for  which,  and  on  the  same

 terms,  and  condition  on  which,  the  Hyderabad  State  Bank  was  acting

 as  the  agent  of  the  Reserve  Bank  immediately  before  the  appointed

 [  घारा  के  प्रन्तर्गत  जब  तक  नया  प्रबन्ध  न  हो  तब  हैदराबाद बैंक  रिजर्व  बैंक  के  एजेंट

 के  रूप  में  उन्ही ंस्थानों  पर  तथा  उन्हीं  प्रयोजनों  के  लिये  तथा  उन्हीं  निबन्ध  व  शर्तों  पर

 काम  करता  जिनके  लिये  ate  जिन  पर  हैदराबाद  राज्य  बैंक  निश्चित  दिन

 से  तुरन्त  पहले  तक  रिवेंज  बैंक  के  एजेंट  के  रूप  में  काम  कर  रहा  थाਂ  |

 ao
 चं०  गुह

 ]
 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न यह  है  :

 खण्ड  २४,
 संशोधित

 रूप  विधेयक  का  बने  पी

 खण्ड  २४,  संबोधित  रूप  विधायक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  २४५  शौर  २६
 विधेयक  में

 जोड़  दिये  गये  ।

 मल  भ्रंग्रेजी  में  ।



 २७६  हैदराबाद  राज्य  बैंक  विधेयक  २१  PEAS

 खण्ड  Rio—— ( <feta

 श्री  मुही उद्दीन  :  में  अपना  संशोधन  संख्या  २२  प्रस्तुत  करता हूं
 ।  मेरा  सुझाव है  कि

 बैंक

 का  झ्राधार--श्राज के  प्रदत्त  पूंजी  ५०  लाख  रुपये  e—furs a UST aH बैंक  राज्य  बैंक  की  रक्षित  निधि  को  ५०
 =~

 लाख  रुपये  हस्तान्तरण  करके  सूद  बना  दिया  जाये  ताकि  जनता  कौर  अन्य  सम्बन्धित  व्यक्तियों  में

 अधिक  विश्वास  पैदा  हो  ।  मैं  omar  करता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  मेरा  संशोधन  स्वीकार  करेंगे  |

 fat श्र०  चे  गुह  :  मैं  संशोधन  स्वीकार  करने  में  प्रस मथे  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  हारा  संशोधन  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत

 संशोधन  किया  गया  :  पृष्ठ  ११,  पंक्ति  २७  में  (2)”  [  ]  (2)

 के  स्थान  पर  (1)”  रखिये  ।

 1  श्र ०  चं०  गुह
 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 खण्ड  २७,  संशोधित  रूप  विधेयक  का
 रंग  बने

 ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  २७,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  २८,  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  २६--  खातों  को  बन्द  करना

 श्री  मुही उद्दीन  में  अपना  संशोधन  संख्या  २३  प्रस्तुत  करता  हूं  ।  मैं  इसके  द्वारा  उप-खण्ड

 को  हटाना  चाहता  हूं  ।  इसके  का  रण  यह  हैं  |  कल  हैदराबाद  राज्य  सर्व  के  ३०  सितम्बर

 को  बन्द  किये  जाते  हैं  ।  परन्तु  बैंकिंग  भ्र धि नियम  के  भ्रनुसार  बैंकों  के  खाते  प्रति  वर्ष  दिसम्बर  के  अन्त

 में  बन्द  किये  जाने  चाहियें ।  इसीलिये  यह  उपबन्ध  किया  गया  हैं  कि  बैंक  के  खाते  भी  ३१

 दिसम्बर  को  ही  बन्द  किये  जाने  चाहियें  ।  अधिनियम  के  अनुसार  उप-खण्ड  पर्याप्त है  ।  दो

 नकारात्मक  उप-खण्डों का  होना  भ्रनावश्यक हैं  उप-खण्ड  (४)  हटा  दिया  जाये  ।

 श्री  mo  चंगा  मेरा  ख्याल  हैं  कि इसका  होना  आवश्यक है  क्योंकि  पिछला  उपबन्ध

 बेक  के  लिये  भ्र नि वाय  उपबन्ध  है  कि  वह  ३१  दिसम्बर  के  ad  खाते  बन्द  करे  ।  मेरा  ख्याल है

 कि  पहला  भाग
 भी  ग्रावश्यक

 है
 ।

 उपाध्यक्ष  द्वारा  संशोधन  संख्या  २३  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  ।

 महोदय  :  प्रश्न  यह  हैं  :

 खण्ड  २९  विधेयक  का  अंग  बने  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड  २९,  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  ३०  )

 पति भ्र०  चं०  गृह  :  इस  खण्ड  के  मेरे  दो  संशोधन  केवल  शाब्दिक  परिवर्तन  करना  चाहते
 |

 हैं  पौर  उनकी  संख्या  €  तथा  १०  eo  |

 ब, झरंग्रेजी  में  ।



 Ree
 २१  ae  हैदराबाद राज्य  बैंक  विधेयक

 ~

 संशोधन  किये  गये  (2
 g)  पृष्ठ  १३,

 पंक्ति ११  में  शब्द  के  स्थान

 पर  [  दाऊद दाऊद  रखिये  |

 (२)  पृष्ठ  १३,  पंक्ति  २६  and  Lossਂ  ate  |]

 के  स्थान  पर  or  Lossਂ  या  होनी  |  रखिये  ।

 —|  च०  गुह  ||

 श्री  मही उद्दीन  :  मैं  भ्र पना  संशोधन  संख्या  २४  प्रस्तुत  करता हुं  ।
 मैंने  सुझाव  दिया है  कि

 दाऊद  सरकार  की  अनुमति  सेਂ  हटा  दिये  जायें  क्योंकि  इसके  लिये  fra  बैंक  उत्तरदायी

 एक  अनुवर्ती
 खण्ड  के भ्रन्तगेंत  भारत  सरकार  को स्वयं  अरपना  लेखा-परीक्षक  नियुक्त  करने का

 प्राधिकार  इस  बात  में  कोई  तत्व  नहीं  है  कि  भारत  सरकार  साधारणतया  लेखा-परीक्षा  करने  के  लिये

 एक  लेखा-परीक्षक का  श्रीमोहन  करे  कौर  विशेष  लेखा-परीक्षा  के  लिये  दूसरे  लेखा-परीक्षक  को

 नियत  करें  |

 tat श्र०  चे  गह  :  मैं  माननीय  सदस्य का  संशोधन  स्वीकार नहीं  कर  सकता

 यक्ष  महो  दय  द्वारा  संशोधन  संख्या  २४  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  शभ्रस्वीकृत  ॥.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है

 खण्ड  ३०,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  रंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  ३०,  संबोधित  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड ३१  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  सौदों  के  सम्बन्ध  में  सहायता  लेने  का  रिजवी  बंक  का  afar  )

 दिन  से  पहिले  दो  वर्षों  मेंਂ  शब्दों  के बजाय  निश्चित  दिन  रखा श्री  मुही उद्दीन

 अधो  २२  १९४६ से  पहिले  ।  मेरा  विचार  हैं  कि  न्यूनतम  एक  वर्ष  का  उपबन्ध  कियाः

 जाये  गौर  मैं  इसकी  गणना  २२ अ्रक्तबर  PENG  से  करना  चाहता  हूं  जिस  दिन  स्रध्यादेश लागू  हुआ

 पृश्नो झ०  चं०  गुह  :  ford  बैंक  इस  बात की  जांच  कर  रहा है  तथा  जो  भी  कार्यवाही

 श्रावस्ती हैं  उन्होंने  वह  करनी  श्रारम्भ कर  दी  होगी  ।

 महोदय  मंत्री  महोदय  संशोधन  स्वीकार  करने  को  तैयार  नहीं हैं  ।  क्या  माननीय

 सदस्य  इन  परिस्थितियों  में  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  करना  चाहते हैं  |

 fat  मुही उद्दीन  में  प्रस्तुत  नहीं  करत

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 we  यह  है

 खण्ड  ३२  विधेयक  का  रंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  ३२,  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  ३३  से  ३८  तक  श्धियक में  जोड  दिये  गये  |

 अग्रजा  में  ।



 QOS  हैदराबाद  राज्य  बैंक  विधेयक  २१  १९६६

 खण्ड  २६--(
 रिजर्व  बैंक

 की  प्रो  से  अधिकारों का  प्रयोग  करना  तथा  काम  करना )

 fat mo  चं० गुह  :  खण्ड  ३६  के  सम्बन्ध  में  मेरा  एक  संशोधन  है  ।  भारत  का  रक्षित  बैंक

 अधिनियम  के  प्रस्तुत  गवर्नर  की  अनुपस्थिति  में  डिप्टी  गवनेर  उसके  कुछ  कार्य  कर  सकता  है

 वह  उन  कार्यों  को  इस  विधेयक  के  भ्रन्तगंत  भी  कर  सकता  हैं  ।  इसमें  यह  भी  स्पष्टीकरण  किया गया  हैं  कि

 अन्य  पदाधिकारी  केवल  कुछ  ऐसे  भलीभांति  बताये  गये  तथा  निबंधित  अधिकारों  व  कर्त्तव्यों  का

 प्रयोग  कर  सकते हैं  जो  उन्हें दिये  जायें  ।

 संशोधन  किया  गया
 :  पृष्ठ  १६,  पंक्ति  ३३  श्र  ३४

 **01'  such  other  persons  or  persons  as  may  be  [165011060*'  ऐसे  व्यक्ति  या

 व्यक्तियों  जिन्हें  विहित  किया  शब्दों  के  स्थान  पर

 in  his  absence,  a  Deputy  Governor  nominated  under  sub  section  (3)
 of  section  7  of  the  Reserve  Bank  of  India  Act,  1934,  or  subject  to  such

 condition  and  limitations  and  in  respect  of  such  matters  as  the  Governor

 of  the  Reserve  Bank  may  specify,  such  officer  or  officers  of  the  Reserve

 Bank  as
 may

 be

 उसकी  भ्रनुपस्थिति  भारत  का  रक्षित  बैंक  १९३४  की  धारा  ७  की  उप-उघारा

 (३)  के  प्रधान  नाम निर्दिष्ट  डिप्टी  ware  या  ऐसी  शर्तों  ग्रोवर  परिसीमाओं  के  प्रधान  रहते

 हुए  तथा  ऐसे  विषयों
 के  बार ेमें

 जिनका  उल्लेख  रिजर्व
 बैंक  का  गवर्नर  रिजर्व  बैंक  का

 ऐसा  पदाधिकारी  या  ऐसे  पदाधिकारी  जो  निर्धारित  किये  जायें  ।'']  शब्द  रखिये  |

 बनी  चे  गुह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 खण्ड  ३€,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  बनें  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खंड  36,  संबोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  ४०  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  ४१--  सरकार  की  नियम  बनाने  की  शक्ति )

 fart  प्र्  चं०  गुह  :  खण्ड  ४१  के  मेरे दो  संशोधन  हैं  जिनकी  संख्या  १२  कौर  १३  है  ।  पहिला  केवल

 me  को  सर्वथा  स्पष्ट  करने  वाला है  तथा  नियम  बनाने  की  शक्ति का  यथार्थ  रूप से  उल्लेख  करता  है  |

 दूसरा  संशोधन  अ्रनावश्यक  उप-खण्ड  को  हटाने के
 लिये  क्योंकि  हैदराबाद  बैंक  के  मामले  के  लिये  दूसरा

 उप-खण्ड  पर्याप्त  समझा  जाता  है  ।  यें  परिवर्तन  अध्यादेश  के
 ग्रनुसार  हैं  ।

 ~
 संशोधन  किया  गया

 :  पृष्ठ  १७,  पंक्ति  ६  में  procedure  forਂ

 के  स्थान  पर  “116  manner  of  and  the  procedure  for’  शरर  लिये  प्रक्रियाਂ  ]
 शब्द  रखिये |

 (2)  पृष्ठ  Xo—
 ~

 (१)  पंक्ति  २३  में  शब्द  हटा  दिया  जाये  ।

 (२)  पंक्ति  २४  तथा  २४५  हटा  दी  जायें  ।

 र कण्णन
 [Phe  चे

 मिल  wast  में
 ।
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 महोदय  :
 प्रदान  यह

 ४१,  संशोधित  रुप  विधेयक  का  बने  जै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 खंड  ४१,  संबोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ॥

 खंड  ४२  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खंड  ¥3— (HF  श्रधिनियमनों  का  संशोधन

 श्री  श्र०  च०  गह  खंड  ४३  के  सम्बन्ध  में  मैंने  संशोधन  संख्या  १४  प्रस्तुत  किया  है  ।  यह  एक

 प्रकार  से  स्पष्टीकरण भी  है  जो  कि  इस  खंड  का  तात्पर्य  स्पष्ट  करता  प्रस्तावित संशोधन  अध्यादेश  के

 लागू  होने  के  दिन  से  ही  लागू  नहीं  हो  अपितु  वे  २२-१०-१९५६  को  लागू  होंगे
 ।

 ये
 उपबन्ध

 उसी  तिथि  से  कार्यान्वित  होंगे  ।

 संशोधन  किया  गया  :  पृष्ठ

 खण्ड  ४३  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाये

 “43.  Amendment  of  certain  enactments—The  enactments  specified  in  the

 Second  Schedule  shall  be  amended  in  the  manner  directed  therein  and

 such  amendmentss  hall  be  deemed  to  have  taken  effecte  on  the

 appointed  day  notwithstanding  anything  to  the  contrary  contained  in

 section  43  of  the  State  Bank  of  Hyderabad  Ordinance,  1956.”

 [  कुछ  अधिनियमों  का  संद्योधन--हैदराबाद  राज्य  बैंक  PEUg  की  घारा  ४३

 में  किलो  विपरीत  बात  के  होते  हुये  भी  fete  सुची  में  उल्लिखित  अधिनियमन  उसमें  बताये

 हुये  ढंग  से  संशोधित  किये  जायेंगे  शर  संजो  मन  निश्चित  दिन  से  लागू  हुये  समझे  जायेंगे  ।''

 ०  चे

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 ४३,  Tats  रूप  में  विधेयक  का  aa  ७ पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 खंड  ४३,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खंड  ४४  तथा  vy  विधेयक  में  जोड़  दिये  दिये  |

 श्री  श्र०  एक  नया  खंड--खण्ड  संख्या  ४६  के  जोड़  देने  के  बारे  में  भी  एक  संशोधन

 यह  केवल  कुछ  भ्र धि नियमों  के  निरसन  के  लिये  है  तौर  ऐसे  कई  परिमाण  खण्ड  भी  हैं  जो  कि  उन

 कार्यवाहियों से
 परित्राण  करते  हैं  जो  कि  उस  बैंक  के  सम्बन्ध  में  की  जा  सकती  हैं  ।

 नया  खंड  संख्या  ४६

 संशोधन  किया  गया  :  पृष्ठ  Ro—

 पंक्ति  १२  के  बाद  निम्नलिखित  जोड़  दिया  जाये

 “46.  Repeal  and  The  State  Bank  of  Hyderabad  Ordinance,
 1956,  is

 hereby  repealed.

 wait में  ।
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 (2)  Notwithstanding  such  repeal,  any  thing  done  or  any  action  taken  (in-

 cluding  any  appointment,  order,  rule  or  regulation  made  or  direction

 or  instruction  given)  in  the  exercise  of  any  powers  conferred  by  or  under

 the  said  Ordinance  shall  be  deemed  to  have  been  done  or  taken  in  the

 exercise  of  the  powers  conferred  by  or  under  this  Act,  as  if  this  Act

 were  in  force  on  the  date  on  which  such  thing  was  done  or  action  was

 taken.”’

 निरसन  तथा  हैदराबाद  राज्य  बैंक  १९५६  निरसित

 किया  जाता  है  ।

 (२)  इस  निरसन के  होते  हुये  उक्त  अध्यादेश  के  द्वारा  अथवा  उसके  अधीन  दी  गयी  किसी

 भी  शक्ति  के  अन्तर्गत  की  गयी  कोई  भी  बात  अथवा  की  गयी  कोई  भी  कार्यवाही

 की  गयी  कोई  भी  नियुक्ति  अथवा  दिया  गवा  कोई  भी  ह र  नियम  अथवा  विनियम  या

 निदेश  अथवा  झ्नुदेशा  सम्मिलित  हैं  )  इस  अधिनियम  के  अधीन  अथवा  इसके  द्वारा  सौंपी  गयी

 शक्तियों  के  द्वारा  की  गयी  समझी  मानो  कि  यह  अधिनियम  उस  तिथि  को  लागू  था

 जबकि  वह  कार्य  Waar  कार्यवाही  की  गयी  थी  1.0  |

 —|o  चं०

 1  उपाध्यक्ष  सहोदय
 :  प्रश्न यह  है  :

 खंड  ४६  विधेयक  में  जोड़  दिया  जाये  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खंड  ४६,  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 अनुसूची  १,  विधेयक  में  जोड़  दी  गयी  ।

 द्वितीय  अनुसूची

 श्री  to  चे  गह  :  ढिंतीय  weal  के  सम्बन्ध  में  मैंने  संशोधन  संख्या  १६  प्रस्तुत  किया है  ।  यह

 एक  सरल-सा  संशोधन  है  जो  कि  भारत  के  रक्षित  बैंक  के  साथ  हो  साथ  हद नाबाद  राज्य  बैंक  की  स्थिति  स्पष्ट
 (63a

 बक करता  है  ।  इन  संशोधनों  में  जहां  भी  कंवल  दाऊद  भ्राता  उसका  तात्पर्य  भारत  के  रक्षित  बैंक  से

 है  ।

 संशोधन  किया  गया
 :  पृष्ठ  २२  तथा  R3——

 २३  से  २४  पंक्तियों  तथा  १  से  ६  पंक्तियों  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रख  दिये  जायें  :

 *3.  Section  45  shall  be  renumbered  as  sub-section  (1)  thereof,  and—

 (i)  in  sub-section  (1)  as  so  renumbered,  for  the  proviso,  substitute  the  fol-

 lowing,  namely  :

 that  nothing  herein  contained  shall  affect  the  provisions  of  any

 agreement  subsisting  on  the  Ist  day  of  July,  1955,  between  the

 bank  and  any  other  banking  institution  for  the  conduct  of  Government

 business  or  other  and

 (ii)  after  sub-section  (1)  as  so  renumbered  in  ollowing  sub-section,

 namely

 faa  अंग्रेजी  में  ।
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 “(2)  Notwithstanding  anything  contained  in  sub-section  (1),  the  Bank  may

 employ  or  continue  to  employ  as  its  agent—

 (i)  the  Hyderabad  Bank  as  defined  in  the  State  Bank  of  Hyderabad  Act,

 1956,  at  such  place  where,  and  for  such  purposes  for  which,  the

 said  Bank  was  agent  of  the  Reserve  Bank  immediately  before  the

 Ist  day  of  November,  1956;  and

 (ii)  any  other  banking  institution  notified  by  the  Central  Government  in

 this  behalf  for  the  conduct  of  Government  business  or  other

 matters  at  such  places  in  India  as  may  be  approved  by  the  Central

 Government.

 (3)  Notwithstanding  anything  to  the  contrary  contained  in  any  agreement

 between  the  Bank  and  the  State  Bank,  it  shall  be  lawful  for  the  Bank

 to  exclude  from  the  operation  of  such  agreement  any  place  where  any

 of  the  banking  institutions  referred  to  in  sub-section  (2)  may  have  an

 office  or

 [“3.  घारा  ४५  का पुनः  क्रमांक
 करके  उसे

 उपधारा  (१)  कर  दिया  कौर

 इस  प्रकार से  क्रमांकित की  गयी
 उप-घारा  (१)  में  परन्तुक  के  स्थान  पर

 लिखित को  रखा  जाये

 द्यूत  यह  कि  इसमें  लिखी  हुई  किसी  भी  बात  का  बैंक  तथा  सरकारी  व्यापार  अथवा  अरन्य  मामले

 चलाने  के  लिये  किसी  भी  oer  बैंकिंग  संस्था  के  बीच  १  Rey  को  विद्यमान  किसी

 भी  करार  पर  कुछ  भी  प्रभाव  न  होगा  1.0  झ्र ौर

 इस  प्रकार  से  पुनः  क्रमांकित  की  गयी  उप-धारा  (१)  के  बाद  निम्नलिखित
 उप-धा  रायें

 जोड़ दी  जायें  :

 (२)  उपधारा  (१)  में
 किसी  बात

 के  होते हुये
 भी

 बैंक
 निम्नलिखित  बैंकों

 को
 aor  श्रशिकर्ता

 के  रूप  में  नियुक्त  कर  सकता  है  अथवा  उनकी  नियुक्ति  को  जारी  रख  सकता

 हैदराबाद  जैसी  कि  उसकी  हैदराबाद  राज्य  बैंक  PENS  में  परिभाषा

 की  गयी  उन-उन  स्थानों  पर  कौर  उन-उन  प्रयोजनों  के  लिये  जिनके  लिये  उक्त

 बैंक  १  १९४५६  से  तुरन्त  पूर्व  भारत  के  रक्षित  बैंक  का  अभिकर्ता  कौर

 किसी  aire  बैकिंग  संस्था  जो  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  भ्र पनी  कौर  से  भारत में

 उन-उन  स्थानों  पर  सरकारी  कारबार या  अन्य  काम  चलाने  के  लिये  जो  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  अनुमोदित  किये  गये  हैं  ।

 (३)  बैंक  तथा  राज्य
 बैंक  के  बीच  हुये  किसी

 भी  करार
 में

 किसी  विपरीत बात  के  होते  हुये

 बैंक को  इस
 बात

 का
 वैध

 भझधिकार  होगा
 कि  वहू उस

 प्रकार
 के  करार के  लागू  होने  से

 ऐसे  किसी  भी  स्थान  को  छोड़  सकता  है  जहां  उर  उप-धारा  (२)  में  उल्लिखित किसी  भी

 बैंकिंग  संस्था  का  कोई  कार्यालय या  शाखा  हो  ।”  |

 उठ  चे  गुह
 महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  रंग  बने  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 द्वितीय  संशोधित
 रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दी  गई  |

 मूल 6५  wash  में
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 fat  श्र०  च०  खण्ड  १.  के  बारे  में  एक  संशोधन  कौर  हम  प्रस्तावना  में  से

 ingਂ  शब्द  भी  निकालना  चाहते  क्योंकि  अब  उस  दाब  का  कोई  लाभ  नहीं  है  कारण  यह  है

 कि  राज्यों का  पुनर्गठन  हो  चुका है  ।

 संशोधन  किया  गया
 :  पृष्ठ  १--

 पंक्ति  २०  तथा  २१  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रख  दिया  जाये

 “(2)  It  shall  be  deemed  to  have  come  into  force  on  the  22nd  day  of

 October,  1956.”

 ाਂ
 x)

 \
 ऐसा  समझा  जायेंगी कि  यह  २२  MATA,  ee  को  लागू  | [  ्

 mo  च०  गुह ]

 forenest महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 खंड  १,  संबोधित  रूप  विधेयक  का  रंग  बने  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खंड  १,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  कब  प्रस्तावना

 को  लेंगे  ।  माननीय  मंत्री  ने  पहले  ही  समझा  दिया  है  कि  वह

 उसमें  FAT  संशोधन  करना  चाहते  हैं  ।

 संशोधन  किया  गया :  पृष्ठ  १,  पंक्ति  १

 ndingਂ  छोड़  दिया  जाये  |

 |  भरीं

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रदान यह  है  :

 संशोधित  रूप  विधेयक  का  मर्ग  बने  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 प्रस्तावना  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दी  गई  ।

 श्रघिनियमन  सूत्र  तथा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 श्री  प्र्०  चे  गुह
 :

 मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  1.0

 मैं  समझता हुं  कि  प्राप्त  राज्य  के  सदस्यों
 को  तो

 पूरा-पूरा  पाइं  वासन  मिल  गया  होगा  कि  यह

 बैंक  wa  भारत  के  रक्षित  बैंक  के  नियंत्रण  तथा  देख-रेख  में  भ्रमणी  प्रकार  से  चलेंगी  पौर  उस  नये  राज्य

 की  झ्रावश्यकताश्ों  की  कौर  पुरा  ध्यान  देगा  जिस  पर  श्रमिक  तथा  औद्योगिक  विकास  सम्बन्धी  अनेकों

 दायित्व हैं  ।  मुझे  आशा  है  कि  सभा  संशोधित  रूप  में  इस  विधेयक  को  पारित  करने  की  कृपा  करेगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ar  :

 ष्
 संशोधित  रूप  पारित

 frat
 अंग्रेजी  में
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 tat उ०  स०  त्रिवेदी  :  यह  बड़े  खेद
 की

 बात  है
 कि

 भारत  के  राज्य
 बैंक  के

 नियम  को  पारित  करते  समय  सरकार  ने  यह  वचन  दिया  था  कि  विभिन्न  राज्यों  में  सरकारी  काम-काज

 चलाने  वालें  सभी  बैंक  भारत  के  राज्य  बैंक  के  अधीन  परन्तु  हैद  राबाद  राज्य  बैंक  के  सम्बन्ध  में

 यह  एक  पुथल  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जा  रहा  है
 ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  हैदराबाद  राज्य  बैंक  को  भारत  के  राज्य  बैंक  में  मिला  दिया  जाये
 |

 उस  समय

 यही  कहा  गया  था  कि  इस  प्रकार  के  सभी  बैंक  भारत के  राज्य  बैंक में  मिला  दिये  परन्तु  तभी

 तक  बहुत  से  बैंक  जैसे  राजस्थान  जयपुर  बैंक  तथा  इंदौर  बैंक--अपना  अलग  अस्तित्व  रखे  हुये  हैं  ।

 इसी  प्रकार  से  यह  बैंक  भी  भारत  के  राज्य  बैंक  का  एक  प्रिन्ट  भाग  न  बना  कर  एक  पृथक्‌  इकाई  बनाया

 जा  रहा है  ।

 यदि  सरकार  यह  चाहती  है  कि  सम्पूर्ण  देश  में  सरकारी  कारबार  एक  ही  बैंक  द्वारा  संभाला
 जाये

 तो  उसके  लिये  हैदराबाद राज्य  बैंक  को  पृथक्‌ इकाई  के  रूप में  मानने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं
 ।  उसे

 भारत के  राज्य  बैंक  में  ही  मिला  दिया  जाये  |

 रामा  राव
 :

 प्र शोध्य  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  मैंने  जो  २  करोड़  रुपये  का  अनुमान
 लगाया

 यदि  ag  गलत  सिद्ध  हो  तो  मैं  बड़ा  खुश  कौर  मुझे  wa  है  कि  वह  गलत  ही  सिद्ध  हो
 ।

 हैदराबाद

 राज्य  बैंक  की  व्यवस्था  में  कई  त्रुटियां  हैं  प्रो  उन  पर  अच्छी  प्रकार  से  विचार  करने  की  बड़ी  भारी

 यकता है । विद्वोषत: खण्ड है  ।  खण्ड  ३२  का  उप-खंड  (४)  भारत  के  रक्षित  बैंक  के  कार्य  में  बाधा  डालता

 मंत्री  महोदय  ने  अवधि  को  एक  साल  से  भ्रमित  बढ़ाने  में  इनकार  कर  दिया  इसलिये  इस  पर  जो  कुछ
 भी  सोच-विचार  करना  है  वह  एक वर्ष  के  भ्रमर-इन्दर कर  लिया  जाये  ।  बाकी में  मंत्री  जी  से  सहमत

 मुझे  ara  है  कि  यह  बैंक  प्राप्त  राज्य  के  लिये  वरदान  स्वरूप  सिद्ध  होगा
 ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  अरब  में  प्रस्ताव  को  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 प्रश्न यह है यह  है  :

 को  data  रूप  पारित  किया  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 अ्रपहत  व्यक्ति  प्राप्ति  प्रथा  प्रत्यर्पण  )
 जारी  रखना  विधेयक

 श्रावास  शौर  सम्भरण  मंत्री  स्वरण  में  प्रस्ताव कुरता  हूं  :

 व्यक्ति  प्राप्ति  तथा  प्रत्यर्पण )  १९४९  को  श्र  ant  के  लिये  जारी

 रखने  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  वी

 प्री  उ०  स०  त्रिवेदी  इस  सम्बन्ध में  मेरा  औचित्य  प्रदान  है  ।  यह  विधेयक  एक

 बिल्कुल  नया  विधेयक  है  अपह्त  व्यक्तियों  की  खोज  करने  पर  खर्चे  करायेगा  कौर  वह  भारत  की  संचित
 राशि

 से  लेना  पड़ेगा
 a  इसलिये  संविधान के  खण्ड  (३)  के  भ्रनुच्छेद  ११७  के  अधीन  इसके  लिये

 राष्ट्रपति  की  अनुमति  लेना  श्रावक है
 ।  इसलिये  यह  विधेयक  इस  समय  पुरःस्थापित  नहीं  किया  जा

 सकता  |

 यह  एक  बिल्कुल  नया  विधेयक  है  ।  यदि  यह  उसी  पुराने  नाम  ई ई  व्यक्ति

 तथा  प्रत्येक  )  संशोधन  से  प्रस्तुत  किया  जाता  तो
 मुझे  कोई  भी

 arate
 न

 होती
 ।  परन्तु

 अंग्रेजी  में



 Rov  area  व्यक्ति  प्राप्ति  तथा  २१  PEEVE

 उ०
 मू  ०  त्रिवेदी |

 क्योंकि  यह  बिल्कुल  नये  नाम  से  है  इसलिये  विधि  के  अनुसार  इस  पर  इस  समय  विचार  नहीं  किया

 जा  सकता |

 स्वर्ण  सिह  :  जहां  तक  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  का  सम्बन्ध  यह  कोई  वित्त  विधेयक

 तो  है  नहीं  जिस  पर  कि  संविधान  का  वह  उपबन्ध  लाग  हो  ।  इस  काम  के  लिये  संस्थायें  स्थापित  करने  पर

 भराने  वाला  खर्च  वैसा  नहीं  है  जो  कि  संविधान  के  इन  उपबन्धों  के  भ्रमित  भ्राता  है  जिनकी  कौर  माननीय

 सदस्य  ने  निर्देश  किया  है  ।  यह  विधेयक  लाग  कौर  यदि  प्राय-व्ययन  में  इसके  लिये  कोई  उपबन्ध

 नहीं  है  तो  कोई  प्रदूषक  मांग  प्रस्तुत  की  जा  सकती है  ।  यह  कहना  कि  इस  पर  खर्च  इस  बात  को

 बहुत  अधिक  खींचना  है  ।  चाहे  कोई  भी  वैधानिक  उपबन्ध  किया  कुछ
 न

 कुछ  खर्च
 तो  जायेगा  ही

 उदाहरणार्थ  यदि  किसी  अ्रधिनियम  के  ढारा  कई  प्रपराध  को  रोकना  है  तो  उससे  यह  नहीं  समझना

 चाहियें  कि  उसके  लिये  बहुत  से  न्यायालय  स्थापित  किये  अरार  इसलिये  वह  एक  वित्त  विधेयक  है  |

 संविधान में  कल्पित  ऐसी  कोई  अ्राक्समितता  उपस्थित  नहीं  हुई  है  |  यह  as  किया  गया  कि  यह

 नेता  विधेयक  यह  नया  विधेयक  भी  नहीं  कि  दाक  साप  दौस  जाता  mis  FTA  सट

 है  ।  इसमें  केवल  भ्र धि नियम के  लाग  ted  की  तारीख  बदल  दी  गई  है  ।  इसके  लागू  होने  वाले  का

 तात्पर्य  रखना हैਂ  यह  ग्राहक  व्यक्ति  प्राप्ति  तथा  प्रत्यर्पण  )
 जारी  रखना  विधेयक है  ।  यह

 नया  विधेयक  नहीं  है  क्योंकि  लाग  होने  वाला  अंश  बिल्कुल  स्पष्ट  है  |

 यदि  इसकी  शब्दावली  इस  प्रकार  की  हो  कि  यह  संशोधक  विधेयक  ज्ञात  न  होता  हो  तो  शब्दावली

 को  बदला  जा  सकता  क्योंकि  विचार  करते  समय  विधेयक  का  समस्त  भाग  सभा  के  समक्ष  रहता

 लिये  इसे  नया  विधेयक  कहना  ठीक  नहीं  है  ।  यह  केवल  संशोधक  विधेयक  है  ।  इसलिये  मेरे  विचार  से

 माननीय  सदस्य  की  आपत्ति  ठीक  नहीं  है  ।

 महोदय  :  शब्दावली के  aq  पर  बाद  में  विचार  किया  जा  सकता  है  ।  संविधान के

 अ्रनुच्छेंद  ११७  (३)  के  अनुसार  यदि  किसी  विधेयक  के  पारित  होने  पर  उसमें  भारत  के  संचित  निधि  से

 ब्यय  किया  तो  उसे  बिना  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  संसद  की  किसी  भी  सभा  में  पारित  नहीं  किया

 ना  सकता  है  ।  किन्तु  मुझे  ज्ञात  gar  कि  मूल  विधेयक  में  भी  राष्ट्रपति  की  सिफारिश की  आवश्यकता

 नहीं  समझी  गई  ।  पहिले  इस  बात  का  पता  लगाना  है  ।  हम  इस  विधेयक  पर  विचार  कर  सकते  हैं  क्योंकि

 यह  ही  पारित  नहीं  होगा  इसी  बीच  यदि  सभा  चाहे  तो  इस  सम्बन्ध  में  विधि  मंत्री  की  सम्मति  सुन

 सकती  है  ।

 ठाकुर दास  arta  :  खंड  २  के  भ्रनुसार  अभी  अधिनियम  की  अवधि  समाप्त नहीं  हुई  है

 इस  विधेयक  पर  संशोधक  विधेयक  के  रूप  में  विचार  किया  जा  सकता  है  ।  इसीलिये  मेरे  विचार  से

 अनुच्छेद  ११७  (३)  यहां  प्रयुक्त नहीं  होगा  ।

 माननीय  सदस्य  जिन्होंने यह  प्रदान  यह  कहा  है  कि  यदि  यह  संशोधक  विधेयक

 होता  तो  वे  भ्रांति न  करते  ।  खंड  २  से  यह  स्पष्ट  है  कि  यह  केवल  संशोधक  विधेयक  है  इसलिये  मेरे  विचार

 से  इसके  लिये  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  की  झ्रावइ्यकता  नहीं है  ।

 लिख उ०  Ho  त्रिवदी :  मेरे  बाद  राज्य  मित्र  पंडित  ठाकुर  दास  भागंव  ने  कहा  है  कि  यह  एक
 धक  विधेयक  है  मैं  उनका  ध्यान  उद्देश्यों  तथा  कारणों  के  विवरण  की  दिलाऊंगा  |

 अपहत  व्यक्ति

 (Ga: ! प्राप्ति तथा  प्रत्यपंण  )  अधिनियम  १९४९  के
 तीन  संशोधन  हो  चुके  हैं

 ।
 अब  आपने  इसका  नाम

 मूल  अंग्रेज़ी में



 २१  FEXK  अपहत  व्यक्ति  प्राप्ति  तथा  प्रत्यपंण )  Bay

 जारी  रखना
 fag

 अपह्त  व्यक्ति  प्राप्ति  ate  प्रत्यर्पण  )  जारी  रखना  विधेयक  PEXT  रखा है  ।  इससे  स्पष्ट  है  कि  यह

 बिल्कुल  नया  विधेयक  है  ।  हमें  इसके  प्रभाव  को  अ्रपितु  इसके  शब्दों  को  देखना  है  ।  इसलिये  संविधान

 का  भ्रनुच्छेद  ११७  (३)  इस  पर  लागू  होता  है  ।

 इससे  संविधान के  भ्रनुल्छेद  ११७  (३)  पर  होता  है  |

 महोदय  :  मेरा  भी  यही  मत  है  कि  जब  तक  इसकी  शब्दावली  में  परिवर्तन  नहीं  किया

 जायेगा  तब  तक  इसे  नया  विधेयक  समझा  जायेगा  |  हमें  यह  देखना  है  कि  हमें  क्या  करना  है
 ।  तब

 तक

 माननीय  मंत्री  चर्चा  जारी  रख  सकते  हैं  |

 स्वर्ण  सिंह  :  मैं  इस  विधेयक के  उपबन्धों  के  सम्बन्ध  में  लम्बा  भाषण  नहीं  देना  चाहता |

 इस  मामले  में  सभा  में  कई  बार  चर्चा  की  गई  हैं  तथा  तीन-चार  बार  पहिले  भी  इस  अधिनियम  की  अवधि

 बढ़ाई जा  चुकी  है  ।  इस  भ्र धि नियम की  अवधि  ३०  नवम्बर को  समाप्त  हो  रही है  |  इस  संयोजक  विधेयक

 का  ats यह  है  कि  इस  अधिनियम  की  प्रविधि  एक  वर्ष  भर  बढ़ा  दी  जाय

 इसकी  विषयवस्तु  से  इस  सभा  के  माननीय  सदस्य  अच्छी  तरह  परिचित  हैं  ।  मेंने  उनकी  जानकारी

 के  लिये  एक  पुस्तिका  परिचालित  की  है  जिसमें  भारत  तथा  पाकिस्तान  दोनों  देशों  में  हुई  पुन:प्राप्ति

 कौर  प्रत्येक  के  सम्बन्ध  में  ates  दिये  गये  हैं  ।  मुझे  केवल  यही  कहना  कि  काम  में  पर्याप्त  कमी

 होने पर  भी  यह  काम  बिलकूल  समाप्त  नहीं  gare  ।  अभी  यह  कहने  का  समय  नहीं  पाया  है  कि  भारत
 या  पाकिस्तान  में  अपह्वत  व्यक्तियों  की  ७ अग  ग्रोवर  कोई  पुनः प्राप्ति  नहीं  होनी  चाहिये  |  इसलिये  यह  विचार

 किया  गया  है  कि  इस  अधिनियम  की  raft  एक  वर्ष  कौर  बढ़ा  दी  जाये  ।  मैं  माननीय  सदस्यों की

 कारी  के  लिये  यह  भी  बता  दूं  कि  पाकिस्तान में  इसकी  स्थायी  व्यवस्था  है  जब  कि  यहां  इसकी  शारवती

 १९५६  को  समाप्त  हो  जायेगी  ।  दो  पहली  श्रवद्षेष  कार्य के  परिमाण  का  पता  लगाने  श्र

 कार्य  को  शी  करता  से  करने  के  लिये  उपयुक्त  तरकीबों  का  पता  लगाने  के  लिये  एक  तथ्यान्वेषण  आयोग  बनाया
 गया  था  ।  तृथ्यान्वेषी  आयोग  के  सदस्यों  को  सहायता  करने  के  लिये  नियुक्त  अधिकारियों  ने  कुछ  जांच  की

 लेकिन  आयोग  ait  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  नहीं  कर  सका  है  ।  पिछली  जुलाई  को  कराची  में  एक

 सम्मेलन  शुभ्रा  था  जिसमें
 भारत  तथा  पाकिस्तान सरकार  दोनों  के  ही

 प्रतिनिधि
 थे  वहां  कुछ

 समझौते

 किये  गये  जिसके
 अन्तर्गत

 यह  तय  किया  गया  कि  कभी  काम  को  जारी  रखा  जाय  तथा  गांव  के

 लम्बरदारों
 प्रौर  जिला  के  अरन्य  विभागों  से  भी  सहायता  ली  जाय  ।  यह  कार्य  जारी  है  ।

 अन्य  के  सम्बन्ध  मैं  संगठन के  कार्य  तथा  इस  अधिनियम के  उपबन्धों  के

 क्रियान्वित  करने  के  सम्बन्ध  में  उल्लेख  करना  चाहूंगा  |

 महोदय
 :  माननीय मंत्री  अपना  भाषण  कल  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 इसके  च्  वृहस्पतिवार  २२  १९४५६  के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए

 स्थगित  हुई  ।

 मूल  watt  में



 दैनिक  संक्षेपिका

 [  २१  १९५६  |  पृष्ठ

 सभा-पटल पर  रखे  गये  पत्र  २३  VAL

 निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखें  गये  :

 (१)  प्रारूप  अधिसूचना की  एक  प्रति  जिसे  समवाय  GEXS  की

 धारा  ६२०  की  उप-धारा  (  १)  के  ध प्रन्तगत  जारी  करने  की  प्रस्थापना की

 गई थी  ।

 (२)  उन  परिस्थितियों  की  व्याख्या  करने  वाले  विवरण  जिनके  कारण  तुरन्त

 यह  विधान  बनाना  झ्रावश्यक  हो  गया  :

 (१)  लोक  प्रतिनिधित्व
 )

 १९५६  (१९५६  का  संख्या  €)

 (२)  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  पुनर्वास )

 संशोधन  १९४५६  (2ug  का  संख्या  ७),

 (3)  निष्क्रांत  सम्पत्ति  व्यवस्था

 म्रध्यादेश  १९५६  (2eyg  का  संख्या  ६)  |

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन  RRR

 प्रस्तुत किया  गया  ।

 तिरेसठवां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  गया  ।

 प्रवर  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  गया ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  ने  स्त्रियों  तथा  लड़कियों  के  wafer  पण्य  दमन

 विधेयक  पर  प्रवर  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  ।

 याचिका  प्रस्तुत  की  गई  २३ ३

 श्री ब०  स०  मूर्ति ने  एक  याचिका  प्रस्तुत की  जिसमें  रेलवे  समय  सारिणी

 तथा  गाइडों  प्रकाशित  करने  के  बारे  में  सुझाव  दिये  गये  थे  ।  याचिका पर

 उसे  भेजनेवाला के  हस्ताक्षर  थे  ।

 पुरःस्थापित  किये  गये  विधेयक  RPV BY

 निम्नलिखित  विधेयक  पुरःस्थापित  किये  गये  :

 (१)  केन्द्रीय बिक्री  कर

 (२)  लोक
 प्रतिनिधित्व  विधेयक

 (३)  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  पुनर्वास  )

 संशोधन

 (४)  नीलक्रांता  सम्पत्ति  व्यवस्था  विधेयक  ।

 Rsk



 दैनिक  संक्षपिका  Qs

 पारित  किये  गये  विधेयक  eee  २३६-८३

 निम्नलिखित  विधेयकों  पर  विचार  किया  गया  कौर  ae  पारित

 किये  गये  :

 (१)  रेलवे  यात्रियों  पर  सीमा-कर

 (२)  राज्य  पुनर्गठन  )

 (३)  हैदराबाद राज्य  बैंक  विधेयक

 विचाराधीन  विधेयक  Qc

 ग्रा वास  तथा  संभरण  मंत्री  (

 रखा  कि  saga  व्यक्ति  ( पुन:प्राप्ति  तथा  प्रत्येक  )  जारी  रखना  विधेयक

 पर  विचार  किया  जायें  ।  चर्चा  समाप्त  नहीं  हुई  ।

 २२  PeUg-——

 अपहत  व्यक्ति  तथा  प्रत्यपंण  )  जारी  रखना  विधेयक

 व्यक्ति  हानिकर  प्रकाशन )  विधेयक  पर  विचार  तथा  उसे  पारित  करना

 श्र  प्रादेशिक  सेना  विधेयक पर  विचार  करना  |


